भारतीय प्रन्थमाला-संख्या ९ 


भारतीय राजस्व - 


६ जिसमें ब्रिटिश भारत के सरकारी आय व्यय का सियेश्वन है ) 


->बशपेटीी पकिकरान-- 


लेखक ओर प्रकाशक 
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भारतीय राष्ट्र निर्माण” ओर भारतीय अर्थ शाख' 
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के 


रचयिता, तथा 
प्रेम मद्दा विद्यालय में, अर्थ शास्र और नागरिक धर्म के 
शिक्षक 
भगवान दास केला 


भारतीय ग्रन्थमालछा, चृन्दावन 
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श्री० ओफेसर दयाशडूर जी दुबे 





पएुस० एु०, एक० एछु० बी७ 






अथे शास्त्र शिक्षक, काम्मर्स चिभाय, 







लखनऊ चिश्वत्रिद्यालय, 


ओर मंत्री, 






भारतवर्षोय हिन्दी अर्थ शाख्र परिषद, छखनऊ, 







को सोेत्रा में 







यह पुरुतक आदर, प्रेम ओर श्रद्धा पूर्वक 


समपित की जाती है 


->-छेखक 


अननननी निनंजनीनओ> ननथ मर अधाकनक नए मीन तन को निकिणनाना नल न हे 


यु 
| 
ज है 

के 








अस्तावना 


भारतीय राज़सख पए लिखने का विचार, हमें बहुत समय 
'से था। सन १६१५ ई० में हमने भारतीय शासन? ( प्रथम 
स्पंस्फकरण ) की रचना की थी, उसका एक परिच्छेद सरकारी 
आय व्यय” था । उलल समय विशेषतया भारतीय राजख के विषय 
'केा ही लक्ष्य में रख कर हमने उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में 
'लिखा था कि “इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक पृथक 
खतंत्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं, परन्तु यह काय योग्यतर पात्रों 
के लिये छोड़, हमने एक हो स्थान पर सब के दिगदशेन मात्र 
से सन्‍तोष किया है ।” 


उस बात का आठ वर्ष हो गये | खेद है कि इस 
बीच में भारतीय राजस्व पर हिन्दी की केाई पुस्तक 
देखने में नहीं आयी; हमें भो अपना यंत्किचित समय दूसरे 
पविषयों में गा देने के कारण, इस विषय की रचना की खुबिधा 
'न हुई । सन्‌ १६१६ ई० में हमने “सारतीय अर्थ शास्त्र! लिखना 
'आरस्स किया । यह सोचा था कि इस पुस्तक के अन्तगंत 
ही भारतीय राजस्व का भी यथेष्ट वर्णत ही जायगा। वह 
'पुस्तक बार बार शुरू हुई और रुकी; अन्ततः इस वर्ष जब चद 
'पूरी भी हुई तो कई फारणों से हम उसमें इस विषय का सूद्षम 
परिचय ही दे सके | अस्तु, परमात्मा के घत्यवाद है कि अब 


( ६५६ ) 


हम इस विषय की प्ृथक्‌ पुस्तक की रचना कर सके ओर इसे 
प्रकाशित भी करा सके । अब इस का प्रचार, आर्थिक साहित्य 
और आर्थिक खराज्य के प्रेमियों के उद्योग पर निर्भर है। क्या 
इस में कमी रहेगी ? क्‍या देश के आधिक उद्धार का प्रयल न' 
किया ज्ञायगा ? 

इस पुस्तक के विषय में हमें समय समय पर कई मित्रों ने' 
बहुत उपयोगी परामश दिया हैं। सब से अधिक सहायता 
श्री० प्रोफेसर दया शंकर जी दुबे, एम० ए०, एल० एल० बी० 
लखनऊ, की रही है। श्री० संगम' लाल जी अग्नवाल, एम्‌० ए०, 
एल० एल० बी०, चाइस चान्सलर महिला विद्यापीठ, प्रयाग: 
ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। श्री० पं० 
बलदेंव प्रखाद जी शुक्कु, प्रयाग ने प्रेस सम्बन्धी कारय में योग 
दिया है। इन सब महाशयों के हम अत्यन्त रतश हैं । 


विनीत 


भगवानदास केल7ए 


भूसिका 


हिन्दी में अर्थ शास्त्र सस्बन्धी पुस्तकें चहुत कम हें; जो हैं 
भी उन में से दे! एक के छोड़ कर शेष उच्च कोटि की नहीं हैं । 
भारतीय स्थिति पर आथिक द्वष्टि' से विवेचन करने वाली 
पुस्तक ते। अंगरेज़ी में भी विशेष नहीं । हर्ष की बात है कि ध्री० 
भगवानदास जी केला ने “भारतीय अर्थ शास्त्र” नामक, हिन्दी 
को एक खासी बड़ी पुस्तक लिखी हैं । उस में राजख का भी 
कुछ वर्णन किया गया है। परलन्तु ऐसे महत्वपूण विषय का 
स्वतंत्र विवेचन होने की बडी आवश्यकता थी । इस लिये आपके 
इस 'सारतीय राजस्व” पुस्तक की रचना की है। इसे देख कर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ है। 


इस पुस्तक में पहिले राजस्व सम्बन्धो सिद्धान्तों का 
सरल और संक्षिपत विवेचन करके भारत सरकार के, 
प्रान्तीय सरकारों के तथा स्थानीय खराज्य संस्थाओं के 
आय व्यय पर भरती भांति प्रकाश डाछा है और अन्त में आधिक 
खराज़ का आदर्श सामने रखा है। इस पुस्तक के देखने से 
मालूम है। जाता है कि प्रति चष हमारे देश का सैकड़ों करोड़ 
रूपया किस प्रकार खच होता है, तथा उसमें क्या सुधार हेने 
की आवश्यकता है | निस्सन्देह ऐसो पुस्तकों के अवलेकन 
ओर मनन करना प्रत्येक भारत हिछतेषी का कत्तंव्य है। अथ्थे 
शास्त्र के ज्ञान का भली भांति प्रचार होने पर ही भारतवप की 
आर्थिरू स्थिति सुधर सकती है । 


( ८ ) 
श्री० केलाजी ने 'भारतीय शासन! “भारतीय जाग्रुति” 'भार- 
तीय राष्ट्र निर्माण” आदि कई उपयोगी पुस्तक लिखी है । यदि 
हिल्दी संसार ने आप का उत्साह बढ़ाया ता मुझे आशा है कि 
आप अर्थ शास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर प्ृथक्‌ प्रूृथक्‌ 


रखलमायें प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के इस अंग की पू्ि 
करूंगे | 


संगमलाल पझ्ग्रवाल 
एम० ए०, एल० एुल० बी० 





सहायक पुस्तक 


श्री० प्राणनाथ विद्यालंकार राष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र 
पं० महाबीर प्रसाद हिवेदी सम्पत्ति शास्त्र 
फ्लेह् पब्लिक फाइनानस 
थी० ज्ञी० काले इन्डियन ऐडमिनिस्ट शत 
,. इन्डियन इकानो मिक्स 
वेस्टेबल पब्लिक फाइनान्स 
लियोनार्ड एटघ्टन एलिमेंट्स आफ इन्डियन 
टेक्सेशन 


सरकारी रिपेार्ट, बजट, और '“खार्थे! 'मर्यादाः आदि 
मा सिक पत्र, तथा अन्य सामयिक पत्र पत्रिकाये' | 


( ६ ) 


अम-निवारक पत्र 

इस पुस्तक में अड्गें का काम बहुत है। प्रूफ यथा शक्तय 
सावधानी से देखा गया है। फिर भी यदि कोई ब्रुटि रह 
गयी है। तो विद्वान पाठक उसे सुधार कर पढ़ सकते है। हम 
यहां कुछ खास खास बातों का उदछेख करते हें-- 

पृष्ठ ३९ के नीचे से तीसरी पंक्ति में, उपशीषंक का मस्बर 
“४४१ की जगह “५' होना चाहिये । 

पूृष्ट ३७ की चौथी पंक्ति में 'स्टाम्प” डपशीषक से पहिले 
उसका नम्बर “६? समभाना चाहिये । 

पृष्ठ ४३ को सातवों पंक्ति में 'आयत” की जगह आय' 
'होना चाहिये। 

पृष्ट ४६ की तेरहवों प'क्ति में “के आय में १८-५” की 
जगह, “की आय में १८.५१ होना चाहिये । 

पृष्ट ७८ में दसवों ओर ग्यारहवीं प'क्तियों के वाक्य दुबारा 
आगये हैं । इनकी आवश्यकता नहीं । 

पृष्ट ८१ का पहिली पंक्ति में उपशोषक से पहिले उसका 
'नम्बर “६? होना चाहिये। 

पृष्ट ४५ मे नक्शों के खाने में जहाँ “११२१-२२! छपा है, 
जहां “7६२१-२२” समभमना चाहिये | 

पृष्ट १०२ की पहिली पंक्ति में उपशोष क से पहिले उसका 
नम्बर “१? और पृष्ट १०६ की पहिली पंक्ति में उपशीषंक से 
'पहिले उस का नम्बर '२! होगा चाहिये ! 


( १० ) 

पृष्ट १०६ की अंतिम पक्ति की रकम में ५१ के अंक की 
जगह “६” होना चाहिये । 

पृष्ठ १९० की अ'तिम प"क्ति में न्याय आदि की रकम, 
मद्रास की ३२८ है । 

पृष्ठ १२१ की दूसरी पंक्ति में चिकित्सा और स्वास्थ का 
येग ४१२१! की जगह “४११! होना चाहिये | 

पृष्ट १२७ को अंतिम पंक्ति में येग १३३७-५६ को जगह 
१५३६-५६ होना चाहिये। 

पृष्द १४३ में पहिली दे। रकमीं के अंकों में दशमलवब का 
बिन्दु नहीं छपा, वे क्रमशः १६-६७ ओर ४-५८ समभनो चाहिये | 

पृष्ट १४४ की बारहवों पंक्ति में अन्तिम शब्द 'करोड़” की 
- जगह लाख? एवं अठारहवों पंक्ति में बैग ५६५ की जगह १६२ 
होना चाहिये । 

१५६ पृष्ट की पहिली प*क्ति में साधारण मालगुज्नारी, 
के आगे 'में? अक्षर छपने से रह गया । 


१७५ पृष्ट में नकशे में आय पर फीसदी कर ६३ की जगह 
६-३ समभना चाहिये । 

पृष्ट १७६ में स्वास्थ रक्षा ओर शिक्षा उपशीषकों से पहिले 
उनका नस्व॒र क्रमशः “२? और “३? होना चाहिये । 

पृष्ट १६९० को अंतिम पंक्ति में 'खाद! की जगह “स्थान” 
होना चाहिये । 

पृष्ठ १६१ की बारहवीं और सतरहवीं पंक्ति में “निमन्‍्त्रण 


( ११ ) 

की जगह “नियन्त्रण” ओर चोदहवों पंक्ति में 'पाप' को जगह 
*मापः? होगा चाहिये । ह 

पृष्ट १६६ की सेलवों पक्ति में और सरकारी? की जगह: 
प्र सरकारी” होता चाहिये। 

पष्ठ २०३ में नकशे के बाद 'बोडे! उपशीषक है । 

पृष्ट २०६की ८वों पंक्ति में १७२२ की जगह १७-२९ समफतः 
चाहिये। 

पृष्ठ २०६ की सतरहयों पंक्ति में 'राह' की जगह “राय! आर 
बीसवों पंक्ति भें 'सभा? की जगह 'परिपदः चाहिये । 

आर, जहां कहीं दशमछव का बिन्दु स्पष्ठ न है, वध सम्बर': 
जाना जा सकता है । 

पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद का घिपय आशिक स्पराज्य 
हैं अतः २०६, २११५ और २१३ पृष्टों के ऊपर स्थानीय राजस्व 
को जगह आर्थिक स्व॒राज्य”ः समझना चाहिये । 


श्र 


( १५ ) 
विषयानुक्रमणिका 


पहिला परिच्छेद; विषय प्रवेश । 
राजस्व--आर्िक उन्नति ओर राज्य प्रबन्ध--राज्य के मुख्य 
कार्य; देश रक्षा -राज्यकै गोण का्यं--फऋर फा रक्षम | पृष्ठ १-६ 


दूसरा परिच्छेद; कर सम्बन्धी नियम । 
प्राक्षन--आडम स्मिथ के नियम--पहला नियम; 
'समानता--समानता और स्वार्थ त्याग का हटछिद्धान्त दूसरा 
नियम; स्पष्ठता ओर निश्चितता--तीखरा नियप्त; सुविधा-- 
चोथा नियम; मितव्ययिता--कुछ अन्य नियम । पृष्ठ १००१८ 


तोसरा परिच्छेद ; करों का विवेचन । 

एकाकी कर--प रोक्ष कर--प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि-- 
परांक्ष करों से लाभ हानि--मिश्रित कर पद्धति--करों का 
वर्गोकरण--( १) सालंगुज्ञारी--(२) पदार्था पर कर--विरदेशी 
व्यापार पर कर--देशी माल पर कर--नशे के पदार्था पर 
कर--(३) आय कर--(७) ज्ञायदाद और पृ'ज्ञी पर कर-- 
(५) पारस्परिक व्यचहा र, माल ठुलाई ओर आबपाशी आदि 
पर कर--(६) स्टाम्प । पृष्ठ १६-३७ 


चौथा परिच्छेद; भारतीय राजस्व व्यवध्या । 
झआक़थन-राजस् नियन्त्रण; भारत मंत्रो और इण्डिया कौंसिल 


( १३ ) 


“पार्लियामेंट का सम्बन्ध--भारत सरकार और प्रान्तीयः सर- 
कारों का अधिकार राजसख विभाग; हिसाब और जांच 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध: 
सुधारों से पहिले की ब्यवस्था--छखुधार स्क्रीम का सिद्धान्त-- 
विविध प्रस्ताव--भारत सरकार के घाटे की पूत्ति मेस्टन कमेटी 
--प्रान्तों का कर रूगाने का अधिकार--ऋण लेने का अधि-- 
कार--अकारू निवारण--भारतीय व्यवस्थापक विभाग---भार- 
तीय व्यवस्थापक परिषद्‌--केन्द्रीय विषय--ह स्तान्तरि त विषय---. 
भारतीय बजठ के नियम--प्रान्तीय बज्नट के नियम--खुधार और 
कोंखिलयुक्त भारतमंत्री--हाई कमिश्तर--भावी खुधार कमीशन 
--सिलेक कप्तेटी--खुचारों की आलोचना--भारत सरकार का 
भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व--प्रान्तों का विचार--राज-: 
नेतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छो नहीं--प्रबन्ध कर्त्ता, व्यवस्था 
पक परिषदों के प्रति उत्तरदायी देने चाहिये। पृष्ठ ३५--६८: 
पांचवां परिच्छेद; केन्द्रीय व्यय । 

' सरकारी हिसाब--सरकारी आय व्यय में, व्यय का 
महत्व--भारत सरकार का व्यय--मद्ठों का ब्यौरा ओर 
आलोचना-- ( १५) आय प्राप्मि का व्यय--( २ ) रेल--: 
शेलवे कमेटी की रिपो:--किफायत कमेटी का मत--( ३ ) 
आबपाशी--( ४ ) डाक ओर तार--किफायत कमेटी का मत--- 
( ५ ) सार्वजनिक ऋण का सूद--( ६) सिधविक शाश्रन- 
ईकेफ़ायत कमेदी का मत--(७) मुद्रा, दकसाल, ओर विनिमय--- 


( हैं ) 
( ८ ) सिविल्त पर्माण का्य--( ६ ) विविध--( १० ) सेतिक 
ब्यय--खसैनिक व्यय की वृद्धि-वृद्धि के कारण--किफ्रायत 
कमेटी का मत--लैनिक खर्च घटाने के उपाय--( ११) सिविल 
डयय, ओर. रेलों में क्रिफायत करने की रकम--प्रान्तों 
के। देना लेना-होम चार्जेज्ु-सरकारो खर्च में वृद्धि-- 
'इक्रिफायत कमेटी, सिर्फ साढ़े उन्नीस करोड़ की बचत । 
पृष्ठ ६८-६८ 


छटा परिच्छेद; केन्द्रोय झाय । 
भारत सरकार की आय--मद्ठों का व्यौरा ओर आलोचना 
५ १) आयात-निर्यात कर--(२) आय कर ओर खुपर टेकस--(३) 
नमक--(७) अफीम-- (५) अन्य आय-(६) रेल--(9) आबपाशी 
--(८) डाक ओर तार--/&) सूद--(१०) सिधिल शाखन--(११) 
मुद्दा, टकसाल, और विनिमय--( १९ ) खिबिल निर्माण कार्य 
( १३ ) विविध--( १७ ) सेनिक आय--( १५ ) प्रास्तों से' 
सिलने वाली आय--सरकारी आय को वृद्धि। पृष्ठ ६६--११६ 
सातवां परिच्छेद; प्रान्तीय व्यय । 
प्रान्तों का तुलनात्मक ब्यय--संयुक्त प्रान्त कां 
उदाहरण--संयुक्त प्रान्त का अनुमानित व्यय--मद्दों का 
उ्योरा और आलोचना--( १ ) भारत सरकार को देना--- 
( २) शासन व्यवस्था--( ३ ) न्याय विभाग--( ४ ) जेलछ 
विभाग--( ५ ) पुलिस विभाग-- ६ ) मालगुज़ारी--- (9 ) 
'शिक्षा--( ८ ) चिकित्सा और खास्थ रक्षा-( ६ ) कषि-- 


( ₹७५ ) 


आााा. 


१९ ) उद्योग धन्धे-( १९) जगल विभाग-( १२ ) 
सिविल निर्माण कायं--( १३) झावपाशी-( १७ ) आबकारी, 
स्टास्प, रजिस्टरी आदि--( १५ ) मुद्रा, टकसाऊर और विनिमय 
( १६ ) स्टेशनरी ओर छापाखाना-अन्य मदद>व्यवस्थापक 
परिषद्‌ का अधिकार | पृष्ठ ११६--१४६ 


अआहठवां परिच्छेद, मानतोय झाय । 


पान्तों का तुलनात्मक व्यय--संयुक्त प्रान्त का डदा- 
हरण--म्र्ठीं का ब्यौरा और आलोचना--( १ ) आय 
कर-[ २ ) भारलशुज्ञारो--[] ३ ) भाबकारी--[ ७ ) 
स्टास्प--( ५ ) जरााछ--( ६ ) रजिस्टरों ( ७ ) रेछ--[ < ) 
आवपाशोी ( ६ ) सूद--( १० ) न्याय विभाग--( ११ ) जेल--- 
(7२) पुलछिस--(१३) शिक्षा-( १७ ) चिकित्सा और खास्थ-- 
( १५ ) कृपि--( १६ ) उद्योग घन्घे--( १७ ) विधिध विभाग 
( १८ ) सिविल निर्माण काय--( १६ ) कागज, करूम और 
छपाई--(२०) पेन्शन आदि के लिये सहायता --(२१) विविध--- 
कर भाश्--सरका रो आय, प्रज्ञा पर कर--जनता की आय--- 
जनता की आय से राज्य कर का अनुपात । . पृष्ठ १७६-१७६ 


+ दि (्‌' 
नवां परिच्छेद; साबंजनिक ऋण । 
राज्य का ऋण की आवश्यकता-राज्य का ऋण 


लेने की खुविधा--सावधानी की आवश्यकता--किन 
दशाओं में ऋण लेना बेहतर है ?--भारत का खाव- 


( १६ ) 


! जनिक ऋण--भारत पर कम्पनी के युद्धों का भार--कम्पनी के 
कारोबार हा भार--कम्पनी के पुरष्कार का भार-सिपाही 
विद्रोह का भार--पलियामेन्ट का समय--ऋण का व्योरा-सूद 
का हिसाब--कांग्रेंस का प्रस्ताव, देश भावी ऋण का उत्तरदाता 
नहों--ऋषण दूर किस प्रकार हो ! पृष्ठ १७३-१६० 


ग्यारहवां परिच्छेद; झआथिक स्वराज्य । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता--स्वानीय और अन्य 
राज़ख में भेद--लखानीय राजख का आदश्श--खानीय 
स्वराज संध्याओं और सरकार का राजख--सम्बन्ध-- 
स्थानीय करों का विवेचन -- भारतवर्ष की स्थानीय खराज्य संस्था ये 
-स्यूनिसिपेलटियां और कारपेरेशन--कार्य--आमदनी के 
श्रोत--सरकारी सहायता--संख्या अंग्ेर आय व्यय--आय व्यय 
की महू --जन संख्या--कर की मात्रा--नोटीफाइड एरिया-- 
बो्डों का आय व्यय--पोर्ट टुए--स्घानीय राजस्र और खुधोर 
योजना । पृष्टय १६०-२०८ 


दसवां परिच्छेद, स्थानीय राजस्व । 
हमारी आर्थिक पराधीनता--इस का परिणाम; आरथिऋ 
दुदंशा--भार्थिक खराज्य की आवश्यकता--स्वराज्य और 
शैब्स--हमारी आशिक उन्नति। पृष्ट २०८४-२१७ 


भारतीय राजस्व 
'प्रेलापारष्द) 


विषय प्रवश 


राजरुूघ-««राजस का अथे राज-घन या राज्य की अच्य 


व्यय है। *# भारतीय राजश्व में हमें भारतवर्ष में करों द्वारा 
या अन्य प्रकांर से प्राप्त होने वाली सरकारों आय, उसझे 
व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि विषयों का विवेचन करना 
है । यहां राज्य की क्या क्या आवश्यकतायें हैं, ओर वह फिस 
किस प्रकार से धन प्राप्त करके उनकी पूतिं करता है, यह विचार 
करना है । अतः हमें प्रथम यह देखना चाहिये कि राज्य कः 
देश की आर्थिक स्थिति ओर उन्नति में कया स्थान है । 





| 3 कसलफसथ<-»+छ कलह नमकीन. +. 
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49 कुछ महाशय राजस्व से विशेषतया आय का ही अभिष्रायः लेते है , 
परन्तु हम, इसके विवेचन में आय और व्यय दोनों का ही विचार आधश्य-+ 
समभके वाले ग्रन्थकारों से सदमत हैं । छेखक । 


घ्‌ भारतीय राजरूतर 


री जरफिदट मी र अर जरूरी ि, 2५ #% रच 22 जी 2 20 # अर, कीच ही # चढपिलजर नि की किए ढक कीफे हर 2४% #7*% #“% # 79 #7%. नि ही #ँ१६ ##% ,हैक हरप ल्‍ हब /”% व्लक कक 


खस्रार्थिक उन्नति और राज्य अबन्ध “यदि देश 
उचित राज्य प्रबन्ध न हो, हर समय चोर, डाकुओं, छली, 
कपटियों तथा बरूवानों के अत्याचारों का भय हो, तो धन की 
रक्षा का विश्वांस न होने से धन बहुत कम उत्पन्न किया जा 
सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख््च कर 
डालने तथा छिपा कर रखने की प्रवृत्ति होगी | चचत के 
धन की उत्पत्ति के काम में नहों लगाया जायगा। इल' 
प्रकार सूलधन अर्थात्‌ पूँजी का हर दम दि्वाला निकला 
रहेगा । इस लिए आंर्थिक द्वष्टि से देश में राज्य प्रबन्ध की बड़ी 
आवश्यकता है । 
राज्य के सुख्य काये; देश रक्षा--राज्य का 
मुख्य काय देश के बाहरी शत्रुओं के हटाना ओर देश में शांति 
ओर सुप्रबन्ध रखते हुये जनता की ख़ुख-सम्द्धि में सहायक 
होना है। इसके लिये राज्य को फौज, पुलिस तथा अन्य कर्मचारी 
रखने है।ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ४ज्य केवल 
देश की रक्षा के लिये ही फ़ोज नहों रखता, वरन्‌ संसार के 
अन्य देशों में अपनी मान मयांदा की वृद्धि के लिये भी रखता 
है । खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती ही ज्ञाती है। 
प्राचीन काल में कुछ 'धर्म-प्र मीः देशों ने तलवार 
के बल से “धर्म” का प्रचार किया था। अब प्रबरू राष्टु 
इस बात का उद्योग कर रहे हें कि उन्नति-काल के भयंकर 


विषय प्रवेश झ 
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शखस्त्रात्ों से सुसज्जित हो दूसरे देशों में अपनी “सभ्यता? 
का प्रचार करें अथवा उन्हें अपने ध्यापार के लिये प्रभाव- 
झ्लेत बनावें । निदान बहुत कम देशों का ओर बहुत थोड़ा 
आन आत्मरक्षा में व्यय हाता है । अधिकांश देशों का, 
ओर अधिकांश घन दूसरों के परतंत्रता के पाश में जकडने 
के लिये खच्च किया जा रहा हैं | विशेष दुश्ख को बात 
सो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धान्त सा ही हो 
चला है कि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के किये तैयार रहो | इस 
भ्रकार शान्ति की आड़ में युद्ध की तैयारी करता एक साधा- 
'रण बात है | प्रत्येक देश अपने पड़ोसी से भयभोत हो कर उससे 
अधिक खुद्दद़ सेना रखना चाहता है तो हर एक का सैनिक व्यय 
'अराबर बढ़ने वाला ही ठहरा ! अब यह निश्चय करनो हो कठित 
'हो जाता है कि आत्मरक्षा के लिये कितना व्यय करना डच्ित 
हैं, ओर किस मात्रा से अधिक होने पर उसे अनुचित कहता 
चाहिये। अन्तराष्टीय आथिक परिषद्‌ ने किसो देश की कुछ 
आय का अधिक से अधिक बीस फी सदो सेता में व्यय करना 
ऊच्ित ठहराया है, परन्तु इसपर शान्ति से विचार ही कौन करता 
है? सारत की विदेशी सरकार तो इस देश के द्रिद्र होते हुए 
भी यहां की केन्द्रीय ओर प्रान्तीय आय के येग का छलगभगग 
जतीस फोसदो भाग सेना में खर्च कर डालती है। पुलिस का 
खर्च अलग रहा । 
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राज्य के गौण कार्य--राज्य के अन्य कारय गौण अथवा 
ऐच्छिक होते हैं। ये फाय भिन्न भिन्न देशों की परिस्थिति या 
आवश्यकता के अनुसार पृथक्‌ पृथक होते हैं। तथापि इसमें 
संदेह नहीं कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के काय अधिकाधिक 
बढ़ते ही जा रहे है। रेल, तार, डाक, आदि पारस्परिक व्यवहार 
के नये साधन अब बहुत से देशों में राज्य के अधोन हैं, भारतवष 
में तो इन कामों के अतिरिक्त जड़छ ओर नहर का प्रबन्ध भी 
राज्य ही करता है, घद्दी अफ़ीम भादि मादक पदार्थों की 
उत्पत्ति का नियंत्रण करता है ओर इनकी बिक्री के लिये ठेका' 
देता है; , एक बड़े ज़्मींदार की तरह यहां मालगुज्ञारी' 
चसूल करता है ओर नमक जेसे जीवनोपये।गी पदार्थों पर एका 
चिकार रखता है , और वही शिक्षा, स्वास्थ और न्याय आदि 
विभागों का प्रबन्ध करता है। इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि राज्य की शक्ति हमारे आन्तरिक जीवन पर कितना प्रश्न॒त्व 
रखती है और हम राज्य के कितने अधीन हैं । यदि किसी देश 
में राज्य पूर्णतः प्रज्ञा-तंत्र और प्रजा हितेषी हो ते कदाचित्‌ 
डखसकी ऐसी प्रभुता विशेष आपत्ति-जनक न हो ! परन्तु भारत- 
दर्ष जैसे देशों में जहां यह बात नहीं है, सावंजनिक कार्यों में, 
राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिये । 
कर का लक्षण--इसमें संदेह नहों है कि मानव समाज 
में राजा की उत्पत्ति चिर काल से हो चुकी है। भारतवर्ष में ते। 
रूतयुग के समय में भी राजाओं के होने का प्रमाण है । अस्त, 
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जब से राज़ा हा।ने लगा, तभी से डसे अपने मुख्य अथवा गोण 
सभी कार्यों को करने के लिये धन की आवश्यकता होने छूगी । 
इसी लिये राजा को प्रजा से घन मिलने रूगा । राजा के 
मिलने वाले इस धन का स्वरूप देश कार के अनुसार बंद 
लता (हा है ! पहले एफ समय ऐसा भी रह चुका है कि प्रज्ञा 
राजा के उसके विविध कार्यों के लिये खय॑ ही धनत दिया 
करती थो । अब राज़ा कर या टैक्स हूगा कर आवश्यक धन 
वसूल करता है। भिन्न भिन्न परिखितियों के अनुसार 
कर की परिभाषा भी प्ृथक्‌ पृथक होगी । आधुनिक 
काल में प्रायः श्री० प्रोफेसर वेस्टेबल द्वारा की हुई कर 
की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है। उतका कथन है कि-- 


कर, साव॑जनिक शक्तियां के कार्यों के छिये, व्यक्तियों या 
अप्रक्ति-समहों से, धविवयर्य- रूप में लिया हुआ घन है |” 

इस परिभाषा में निम्न लिखित बातें विचारणीय हें-- 

१--सार्वज़निक शक्तियों में केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानोय 


सब शक्तियां सम्मिलित है। अतः देहातों या करबों से स्थानीय 
'काययो के लिये लिया हुआ घन भी कर है। 


२--जै। घन लिया ज्ञाता है, वह सावेजनिक कार्यों में खर्च 
किये जाने के लिये है, किसो व्यक्ति विशेष, या जाति विशेष 
अथवा समाज्ञ विशेष के खार्थ साधन के लिये नहीं । राज्य के 
'डुस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह इस विषय में पक्ष- 
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पात से काम न ले और देश की जनता के लिये बहुत सर धन न 
उड़ा दे । बहुधा खाधीन देशों में. भी राज्य अपनी धनी, यह 
धर्मांधिकारी ( पुरोहित आदि ) प्रज्ञा के प्रभाव में रहता है + 
फिर भारत जैसे पराधीन देशों का ते। कहना ही क्या, उनमें तेह 
राज्य का पदे पदे शासक जाति से प्रभावित होना सम्भव है । 

निस्संदेह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हैं, जिनसे उनके: 
प्रत्येक व्यक्ति के लाभ द्वो; परन्तु यदि किसी कार्य से अधि- 
कांश जनता का हित हो ओर उससे राभ उठाने में शेष 
जनता के लिये कोई बाधा न-हो ते। उस काम के सावजनिक, 
कह सकते हैं | यदि इसके विपरीत, किसी काय से बहुत थोड़े 
से ही आदमियें का द्वित होता है।, शेष उसका उपयेग न कर 
सकें, भोर उन के लिये राज्य ने वेसा कोई दूसरा कार्य भी नहींएं 
करा रक्‍्खा हो, ते। इस कार्य के सावंजनिक कहना जनता के 
घे।खा देना है। हां, निधन रोगी और अंग हीन प्रजा की रक्षा 
का कार्य साधंजनिक माना जाता है । 

कई कार्य सावंजनिक है या नहीं, इस बात की जांच करने 
का यह एक स्थूल नियम दिया गया है, परन्तु कभी कभी बड़ी 
जटिल समस्या उपखित हो जातो है । सुयेग्य न्यायाधीश ही" 
अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा कार्य सावंजनिक, 
है ओर कोन सा नहीं, इस लिये यह निर्णय करने का काम उन्हीं 
पर रहना चाहिये | भारतवष में 'राजा करे से। न्याय” माना 
जाता है। वह चाहे जिस काम के सावंजनिक ठहरा दे उसके: 
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विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं है। और ते। और, ईसाई 
धर्म सम्बन्धी ( 7१००।८आ०७४००] ) खर्च भी प्रति वर्ष सार्वजनिक 
माना जाता है ओर व्यवस्थापक सभा उस पर अपना मत नहीं 
दे सकती ![![! 

स्मरण रहे कि सावंजनिक कार्यों का निमित्त लेकर प्रजा से 
आवश्यकता से अधिक घत वसूल करना और बड़ी बड़ी रक़॒में 
बचा लेना भी उचित नहीं है । भारत सरकार ने ऐसा कई 
बार किया है । 

३--कर, अन्ततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिये 
जाते हैं। भाज्न वस्त्र आदि के कर, कहने के। ते पदार्थों पर 
लगाये जाते हैं, परन्तु इनके चुकाने वाले होते हैं, व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह ही । 

जब कि राज्य सावंज़निक कार्यों के लिये धन संग्रह करता 
है ते व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों का यह कतंव्य ही है कि उसमें 
यैग दें । साथ ही राज्य के चाहिये कि वह भी कर वसूल करने 
में सब के। समानता की द्वृष्टि से देखे और निष्पक्ष व्यवहार 
करे । 

४--“अनिवायं रूप में! कहने से अभिप्रायः यह है कि कर 
देने में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह खतंत्र नहों है । वे किसी निश्चित्‌ 
कर के देना चाहें या न चाहें, उन्हें चह देना ही पड़ेगा । यदि 
राज्य प्रजा के यथेष्ट भतिनिधियों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित 
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है ते इसमें विशेष अनौचित्य नहों । परन्तु जब कोई कर इस 
अतरह का है जिसे देश के बहुत से आदमी पसन्द नहीं करते, या 

जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकार व्यय होता है 
कि प्रजा वर्ग के बहुत से आदमी उसके विशेधी हों, ते। यह 
स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों ने यथेष्ट कतंवय पालन नहीं किया 
अथवा राज्य प्रबन्ध बहुत खुचारू रूप से नहीं हो रहा है । 

विदित हो क्रि आधुनिक कालमें कर अनिवार्य करने में मूल 
उद्दु श्य यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पड़े । 
यदि किसी आदमी के। इससे मुक्त कर दिया जाबे ते उसके 
हिस्से का कर-भार दूसरों पर पड़ेगा; इस लिये प्रत्येक समर्थ 
व्यक्ति से कर अनिवायं रूप में ही छेना न्‍्यायासुमेदित है । 

५--घन! से यहां अभिप्राय केवल प्राकृतिक या भैतिक 
पदा्था से हो नहीं | अनिवाय रूप से सैनिक सेवा या बेगार 
लेना अथवा अन्य कार्य करना भी पहले चिर काल तक कर का 
ही एक खवरूप माना गया है। अब भी युद्ध काल में सैनिक सेवा 
छिया ज्ञाना न्याय विरुद्ध नहों समभा जाता ! हम यह मानते 
हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, तथापि भारतवर्ष मैं 
साधारण परिस्थिति में भी अनेक स्थानों में जे! बेगार ली जाती 
है, वह सब्बंथा अनुचित ओर न्याय घिरुद्ध है । 

६--कर प्रज्ञा से वंसूल किये जाते हैं ओर प्रजा के लिये 
वसूल किये जाते हैं.। अतः प्रज्ञा के! वह जानने का अधिकार है 
कि करों के रूप में जे! धन राज्ञा संग्रह करता है, वह किन 
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किन कार्यों में व्यय होता है। आज्ञ करू प्रायः सभी सभ्य देशों 
में सरकारो आय व्यय का दिसांव सर्वंसाधारण के अवलो कनाथे 
प्रकाशित करने की रीति है। परन्तु जिन देशों में शिक्षा का 
यथेष्ट प्रचार न हो, वहां उक्त हिसाब प्रकाशित करने से भो 
यथेाचित डद्येश्य पूर्ति-नहों होती । भारतवष में सरकारी 
हिसाब विदेशी भाषा-अंगरेज़ो में छपने से, साधारण जनता के 
उसका ज्ञान खुलनभ नहों है। यहां शिक्षितों की संख्या बहुत 
हो कम, केवल सात फी सदी है, अंगरेजी जानने वालों का 
अनुपात ते और भी क्षद्र है। वास्तव में, सरकारों हिसाब 
जनता की जानकारी के लिये छपाना अभीष्ट है ता समस्त देश 
का हिसाब भारतवर्ष की राष्र-भाषा हिन्दी में, और प्रान्तों का 
हिसाब प्रान्तीय' भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिये । 


राजख सम्बन्धी प्रारम्मिक बातों का वर्णन कर चुकने पर 
अब अगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया ज्ञायगा 
कि कर निधारित करने के नियम क्‍या हैं और उनका छविस 
थ्रकार अथवा कहां तक पालन होता है । 


०२७९ /८८८८०००.... 
ज्ज्ञ्य्शछ्ज्स्जः 


(3४ परिकेद | परकेद) 
कर सम्बन्धी नियम 


शा कं अल 


आक्ूथन--हम पहिले कह आये हैं कि चिर काल से' राजा 
ले।ग अपनी प्रजा से कर लेते रहे है । देश की भिन्न भिन्न परि- 
स्थिति के अनुसार कर सम्बन्धी नीति बदरूती रही है। आधु- 
निक अथेशास्त्र-वेत्ताओं ने इस विषय का विशेष विचार अठा- 
रहवोीं शतणब्दि के अन्त में किया है । 


शसाडम स्मिथ के नियम--कर लगाने के सम्बन्ध में 


अर्थशास्त्र के प्रवत्तंक मि० आडम स्मिथ के चार नियम प्रसिद्ध 
हैं। यद्यपि इनकी व्याख्या में बहुत विद्वानों का स्िश्न भिन्न तके 
दोता है ओर इन्हें पूर्णतः पालन करना कठिन है, तथापि इनके 
समुचित विवेचन से राजा और प्रज्ञा दोनों का छाभ है, कर 
दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है. और राज्य के अधिकतम 
आय भ्राप्त हो ज्ञाती है । इन के समानता सम्बन्धी प्रथम नियम 
में कई सिद्धान्तें का समावेश है। 


अंग १ कह कली 


कर सम्बन्धी नियम ११ 


ही जि त के कर कइुढर गत चिलं जहा चहहं प३ 2! भेडर कल किम फिकमों चही पकड़ी चिहर केडक बिकनी जला ५९ कह छत कि भजं चकरी बल पडा च३.ढँ बह कर 3५ ही कर खडहीं ५५जही उसकी केक केजलरी आन पिया मेयर निजात परी सदर भारी, ऊ ४०:४७ 


पहिला नियम, समानता--“प्रत्येक राज्य के आद- 
मियों के। राज्य की सहायता के लिये यथा सम्भव अपनी अपनी 
सामर्थ के अन॒पात में कर देनां चाहिये, अर्थात्‌ डस आयके 
अनुपात में कर देना चाहिये जे राज्य-संरक्षण में, उनमें से 
प्रत्येक के। प्राप्त है? | 


समानता और स्वाथ त्याग का सिद्धान्त-- 
उपयुक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित 
किये ज्ञांय कि प्रत्येक कर दाता को समान स्वार्थ त्याग करना 
पड़े । भिन्न भिन्न आदमियें के कर देने में जे। कप्ट अनुभव 
होता है, उसकी ठीक ठीक माप बहुत कठिन है, इस लिये कर 
के इस प्रकार ठहराना कि सब के समान कप्ट हो, वहुत 
कठिन है । संसार में अपवाद ते। प्राय हुए एक बात में मिल 
जाते हैं, तथापि अधिकांश आदमियों के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि केवल जीवनो पयागी पदार्थों के प्राप्त करने के ही 
ये।ग्य आय रखने वाले के कुछ त्याग करने में बहुत कप्ट होता है, 
ओर उससे अधिक आय वाले आदमी के उतना ही त्याग करने: 
में अपेक्षाकुत कम कष्ट होता है । उदाहरणाथे दी परिवारों में 
पांच पांच आदमी है, उनमें से एक परिवार की घाधिक आय दो: 
हजार रुपये है, ( जो उस के जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक 
सममभ्ी जाती है) ओर दूसरे परिवार की इस से अधिक 
दुष्टान्तवत्‌ चार हजार रुपये है। यदि दोनों परिवारों के। कर 


१२ भारतीय राजस्व 


रसलक पा लत पदक जहर न पैल्‍जर ३ नर किए पर वर नह यानी चना मत मकर पहन्‍ पर १३.४ "३ री अकाली पद पर चर फिट आन बकरी पक घर "तन जा पर पी पेड पड पक री पी परी 26 १३३ की चेक देकर पं कह बम पेश पल पडा विलओं जिला थक १३७० पक जिजार फ९ी ३७९८४ न चाप करा भेद कि आती 


स्वरूप ३० । ३० रुपये राज्य-केाष में देने पड़ तो कर की मात्रा 
प्रकट में बराबर दोखने पर भो पहले के कर भार बहुत अधिक 
मालूम होगा । अच्छा, यदि दो हज़ार रुपये की आय वाले पर 
तीस रुपया ओर चार हजार रुपए की आय वाले पर साठ 
रुपया कर रहे, तो कया दोनों के कर भारसमान प्रतीत होगा !? 
सम्भतः चार हज़ौर रुपये की आय वाले परिवार के साठ 
रुपया देना इतना न अखरे जितना दो हज़ार रुपये की आय 
वाले परिवार के तीस रुपया देना अखरता है; क्‍योंकि चार 
हज़ार रुपये की आय वाला अपनी विलासिता की एफाधघ 
सामग्री का उपभेग त्याग कर के अपना कर चुका सकता है, 
इस के विपरीत दो हज्ञार वाले के अपनी जीवन निर्वाह की 
'आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है । 

इस विचार से कर वद्ध मान होना चाहिये । अर्थात्‌ कर- 
दाता की आय जितनी अधिक हो, उस पर उतनी ही अधिक 
ऊची दर से कर रंगे । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ही कर 
चद्ध मान हो, विविध प्रकार के सब करों के। मिला कर हिसाब 
लूगाने में ही इस नियम को व्यवहार किया जा सकता है । 
'बहुत से उदाहरणों में गरीब लोगों पर जीवनेपयैगी पदार्थों 
का कर तो अमीर लोगों के समान ही पड़ता है परम्तु अमीरों 
पर विलासिता के पदार्था का कर ज्यादा होने से उनसे लिये 
हुए कुल करों का येग ऊंची दर से वसूल किया हुआ सिद्ध 
झ्वोता है । 


फर सम्बन्धी नियम १३ 
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मि० आडम स्मिथ ने इस नियम में कहा है कि आदमियों 

के अपनी उस आय के अज॒पात में कर देना चाहिये, जे राज्य- 
संरक्षण में उन्हें पृथक प्रथक्‌ प्राप्त है। इससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि आदमियों के राज्य से ज्ञितना छाभ पहुंचता है, 
डसके बदले में उसी अनुपात से उन्हें राज्य के कर देना 
चाहिये । इस विषय में बहुत बाद बिवाद हुआ है । मि० वा- 
कर का कथन है. कि राज्य संरक्षण से अधिकतर लाभ तो 
दुर्बल ओर रोगी आदि पाते हैं और ये लेग राज्य संरक्षण के 
अनुपात से कर देने में सर्वथा असमर्थ हें। साथ ही यह हिलाब 
लगाना भी तो बहुत कठिन हैकि भिन्न २ व्यक्तियों की ज्ञान और 
माल का राज्य द्वारा कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस 
नियम के इस अंश के अनुसार व्यवहार द्दोना दुस्साध्य है । 


दूसरा नियम; स्पष्टता और निश्चितता-- 
“किसी व्यक्ति के जो कर देना पड़े वद निश्चित हो, अंधाश्रंघ 
धन नकामका ५५५3७ ५० “-->»० ०५ नह... 

न हो । कर देने वाले तथा अन्य आदमियों को कर देने का 
समय ओर कर की मात्रा स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिये।” 
यह नियम समभूना आसान ही है। कर देने का समय 
ओर करकी मात्रा, कर वसूल करने वाले की इच्छानुसार बद्ल- 
जाना उचित नहीं है । यदि कर की भात्रा स्पष्ट ओर निश्चित 
न रहेगी तो अधिकारी कुछ अधिक कर वसूल कर के खय॑ खा 
सकता है । पुनः यदि कर देने का समय पहिले से मार्यूम. 


२७ भारतीत राजस्व 
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नहो ते। कर-दाता अपने कर की रकम समय पर तेयार न रख 
सकेगा ओर अधिकारियों का समय वृथा नए्ट होगा । 


इस स्पष्टता झम्बन्धी नियम के अनुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष 
होना चाहिये, परोक्ष कर कोई रहे ही नहीं । परन्तु आज कल 
प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परोक्ष कर लेता ही है | इंगलेंड में 
लगभग ५० फी सदो कर परोक्ष होता है, भारत में ते और भी 
अधिक | यहां केन्द्रीय ओर प्रास्तीय दोनों प्रकार के करे के 
पमिल्का कर लगभग २२० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वसूल किया जाता 
है। मालग॒ज़ारी को प्रत्यक्ष कर माना जाय या परोक्ष, इस विषय 
में मत भेद है| परन्तु इसे भी प्रत्यक्ष कर की गणना में समस्मि- 
पलित कर लिया जाय ते भी यहां कुछ मिछा कर केवल ५५ 
करोड़ रुपये से भी कम अर्थात्‌ २० फी सदी आय से भी कम 
रकम, प्रत्यक्ष करों से चसूछ होती है, शेष 9४ फी खदी से 
अधिक रकम परोक्ष करों से लो जाती है। 
इस नियम का यह भी आशय है कि राज्य, प्रज्ञा से किसी 
। नह का उपहार या भेंट आदि न ले, क्योंकि वह परोक्षा कर 
में गिनी जञायगी । 


तीसरा नियस; सुबिधा---“प्रत्येक कर ऐसे समय 
में ओर ऐसी विधि से वसूछ किया जाना चाहिये कि कर देने 
चालों को अधिकतम सुविधा हो ।” 


इसी नियम के अनुसार बहुधा पदार्थों की थेक जिन्‍सों पर 


कर सम्बन्धी नियम श्प 


ही फर्जी भेज जूअीँ कि नी जार घन े ८ डी चकनी हम सजी. # कि पतन मन थे... कक मो री पर बाबत गाज भी, 


ही कर रूगाया जाता है, फुटकर जिन्‍सों पर नहीं, क्योंकि इससे 
उसके एकत्र करने में बहुत अख्ुविधा होती है। 


यद्यपि अन्ततः प्रत्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर ड प्न॒ पदार्थ 
के उपभेक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभेक्ताओं से लिया 
जाय ते एक ते वह फुटकर रूपमें चसूछ करना वहुत कठिन होगा; 
दूसरे सम्भव है, कर का प्रत्यक्ष अनुभव करके कुछ डउपमेक्ता 
उस्र पदार्थ के! खरीदे ही नहों | इस लिये पदार्थां पर रगाया 
हुआ कर उपसोक्ताओं से न छिया ज्ञाकर थाक्र दुकानदारों 
( वेचने वालों ) से वसूछ ऋर छिया जाता है । 


प्रत्येक कार्य किखी खास समय में ही बड़ी सुविधा से हो 
सकता है। सप्रय पर हो कर देने में बहुत सुविधा होगो । 
किसानें के। छगान देने को सुविधा उस समय होती हैं जब 
उनकी फसल तेयार होकर उपजन्ञ संग्रह कर ली ज्ञाय। 


श्र रा 

चाया नियम; सितव्ययिता---“प्रत्येक् कर इस 
प्रकार छगाया जाना चाहिये कि राज्य-काप में आने वाली 
रकम से ऊपर कर-दाताओं के पास से न्यून से न्‍्यून धन लिया 
जावे |?” 


इस का आशय यह है कि प्रजा से वखूछ की हुई कर की 
आमदनी का अधिक से अधिक भाग सरकारी खजाने में जमा 
हो जाय; अर्थात्‌ कर वसूल करने का खच कम से कम हो, बहुत 


१६ भारतोय राजत्व 
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अधिक अधिकारियों के केवल इसी काम के लिये न रखना 
पड़े । | 
इस नियम के अन्तर्गत यह बात भी आज़ाती है कि कर 
प्रायः देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जाकर बिक्री के लिये 
तेयार किये हुए माल पर ही रूगाना चाहिये। उदाहरण के लिये, 
कर रूई पर न गा कर उसके बने:हुएए कपड़े आदि पर रेगाना 
अच्छा होगा | कपड़ा बनने तक रुई कई सोदागरों के हाथों से 
गुज्ञरती है । यदि रुई पर कर लगा ते कर-दाताओं के ते 
बहुत हानि होगी ओर सरकारी कोष में थेड़ा रुपया पहुंचेगा। 
कल्पना करो कि “क” ने रुई पर १००० रु० कर दिया ते। जब वह 
इसे “ख» के बेचेगा ते। अपनी रुई पर लगी हुई रकम शोर उसका 
मुनाफा लेने के अतिरिक्त यह १००० रुपये की रकम भौर 
इसका सूद्‌ भी छेगा। यदि सूद की दर दस फी सदी हुई ते 
वह “ख”से सूद सहित ११०० रु० ओर लेगा इसी प्रकार “ख-* अपने५ 
आहक “ग” से ६५२१० रु० ओर लेगा | इसतरह असली कर फी. 
रकम पर चक्रवृद्धि व्याज ( सूद दूर सूद ) लगता रहेगा । 
सम्भव है, अन्तिम झआहक के। २००० रु० के लगभग देने पड़े, 
जब कि सरकारी खजाने में केवछ एक हजार रुपये ही पहुंचे हैं । 
इसे बचाने का उपाय यही है कि कच्चे पदार्थों पर कर न 
लगाये जाने का नियम हो, और कर केवल तैयार मार पर हो 
ढगाया जावे। क्‍ 
स्मरण रहे यह बात हम नें देश के आन्तरिक व्यापार के. 
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सम्बन्ध में ही कही है । निर्यात के कच्चे पदार्थों पर कर 
लगाना बहुत छाभकारी होता है, डससे देश के उद्योग घन्धों 
को उत्तेजना मिलती है । 

कुछ अन्य नियस--सम्रि० ऑर्डेम स्मिथ के नियमें। का 
चर्णन दो चुका। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारणीय नियप्त 
ये हैं. > 
१--करों की ख॑ंख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत 
कम मालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो ते। करों 
की संख्या बढ़ाना उत्तम होग।। तथापि बहुत छोटे छोटे करों का 
लगाया जाना उचित नहों, उनके वसूल करने में खर्च और 
परिभ्रम बढ़ेगा ! किसी एक कर का भार भी इतना अधिक न 
हो कि वह असह्य हो चले । 
. २--कर निर्धारित करने का सबसे अच्छा हंग वह है जो 
यथेष्ट छाचदार हो, जो देश की खुख समृद्धि को चद्धि के साथ 
करों से होने चाली आय के बढ़ा दे भौर उसके कम होने. के 
साथ इसे घटा दे । कर सेव देश कार की परिशख्िति के अज्ञ- 
सार घटते बढ़ते ओर बदलते रहने चाहिये। 

कर निर्धारित करने का विषय बड़ा गददन है, अतः इसका 
निश्चय करने से पूच आगे पीछे का भर्ती भांति विचार कर 
लेना चाहिये। जहां तक सम्भव हो, ऐसे कर न लगें जिनसे एक 
ओर ते थेड़ी सी आय होती हो, परन्तु दूसरी ओर परोक्ष 


रूप में सावंजनिक हित की बहुत हानि हो जञाय । 
ब्‌ 


तीस परिकेंट रा पक्च्िंट/ 
करों का विवेचन 


सकाकी कर ( 5ता2!४ ६४5 )--आज करू 
साधारण आदमी भी यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के 
लगते हैं ओर एक ही कर से काम नहीं चछ सकता | 
तथापि समय समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के पक्ष 
में रहे है । इसमें कई दोष हैं | इससे होने वाली आय खुग- 
मता पुवक नहों बढ़ायी जा सकता । जिस श्रेणी के पदार्थों या 
जिस प्रकार की आय पर यह कर लगाया जाय, यदि उसल्ते 
यथेष्ट धन संग्रह न हो ते किसी दूसरी जगह से उसकी पूर्ति 
करने की खुविधा नहों होती । इस प्रणाली से उद्योग धन्धों की 
उन्नति के लिये या मादक पदार्थों का व्यवहार कम करने के 
लिये विविध प्रकार के कर नहीं लगाये जा सकते । द्रिद्र और 
सठद्ध जनता से एकाकी कर उचित मात्रा में चसूछ नहीं किया 
जा सकता। अस्तु, यह प्रणाली व्यवहार में छाना अत्यन्त अजु- 
विधा जनक है। 
आधुनिक राजख नीति में यह विचार रखा जाता है कि 
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करों से राज्य को आमदनी ते यथेष्ट हो जावे, परन्तु कर देने 
वालों के करों का भार यथासम्भमव कम प्रतीत हो । इस 
विचार से दो घकार के कर लगाये जाते हैं, (१) प्रत्यक्ष 
( 7077८८४ ) कर और (२) परोक्ष ( 770776८६ ) कर | 

मत्यक्ष कर--वह कर प्रत्यक्ष कर है, जो उसी आदमी 
से लिया जाता है, ज्रिस पर उसका बोभ डारूना अभीष्ट हो । 
यह कर देते समय कर-दाता यह भी भांति जान लेता है कि 
उसने अपनी आय में से इतना रुपया इस रूप में सरकारी केष 
में दिया अथवा आय के अम्लुक अनुपात में सरकार के। सहायता 
पहुंचांयो । उदाहरणवत्‌ ज़मीन का रूगान, आय कर, आदि 
धत्यक्ष कर हैं । 

परोक्ष कर--परोक्ष कर उस कर के कहा जाता हे, 
जिसके उसके चुकाने वाले ओरों पर डाल देते हैं । व्यापारी, 
आयात ओर निर्यात पर जो महसूल देते हैं उसे माल बेचने के 
स्म्य वह अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। व्यवहारोपयेगी 
चीज़ों-कपड़े, नमक, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष 
कर हैं। ये कर देते समय छोगों के प्रत्यक्ष कष्ट नहीं होता । 
परन्तु सरकार के इनके व्यापार व व्यवसाय के लिये तरह तरह 
के नियम बनाने पड़ते हैं, किस रास्ते से व्यापार का माल जाना 
चाहिए, फिस जगह उसे वेचना चाहिए, किस रीति से व्यापार 
होना चाहिए, किस चीज़ के कोन व्यक्ति बनाए, अथवा किस 
यान पर ओर कितनी बना, इत्यादि । 


२० भारतीय राजस्व 
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अत्यक्ष करों से लाभ हानि-प्रत्यक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हैं--- 

१-इनसे प्रत्येक आदमी के ठीक ठीक मालम हो जाता 
है कि उसे राज्य के क्या देना है | 

२--इन्‍्हें वसूल करने में परोक्ष कर की अपेक्षा अधिक सुग- 
मता तथा मितव्यथिता होती है। 

इन करों से मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं--- 

क--कर दाता को ये कर बुरे रूगते हैं। 

ख--साधारणतः सब आदमियें पर ओर विशेषतया गरीबों 
पर प्रत्यक्ष कर लगाना कठिन होता है । 

ग--इन करों से होने वाली आय के घटाने बढ़ाने कीं 
बहुत गंंजायश नहों होतो । 

घ--यदि ये कर बहुत भारी हों ते। इन से लोगों के, बचत 
करने में, निरुत्साहित होने की सम्भावना होती है। 

परोक्ष करों से लाभ हानि--परोक्ष करों के मुख्य 
लाभ ये हैं--- 

१-कर दाता के यह बहुत कम अखरते हैं। जब तक कि 
ये बहुत जु्यादह न हों । उसे इनका भार मालूम नहीं होता । 

२->दर एक आदमी पर उसकी सामर्थ के अनुसार कर 
लगाये ज्ञा सकते हैं । 
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३०-परोक्ष कर ऐसे समय पर लिये जाते है ज्ञो कर-दाताओं 
को सुविधा जनक हो | 

४--इ्नसे होने वाली आयके घटाने बढ़ाने की विशेष गैज़ा- 
यश होती है और सम्तद्धि काल में जब कि जनता की विविध 
पदार्थों की मांग बढ़ती है, यह आय खयमेव बढ़ जाती है। 

इनसे मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-- क्‍ 

( क ) परोक्ष करों को वूछ करने में कठिताई और खर्च 
बहुत होता है । 

( ख ) कुछ पदार्थों पर कर लगाने से किसी उद्योग घने 
के नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहतो है । 

( ग ) मंहगो होजाने की दशा में करों से प्राप्त होने वालो 
आय में अचानक कमी हो जाने की सम्भावना होतो है । 

( घ ) करों से बचने के लिये छोगों के माल छिपा कर 
'ले जाने का प्रलाभन अधिक होता है । 

समिश्चित कर पद्धति--भाधुनिक राज्यों में प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष करों के सम्मुचित मात्रा में मिलता कर ही आय प्राप्त की 
जाती है | इस पद्धति से निम्न लिखित लाभ हैं-- 

१--इससे, प्रत्यक्ष करों से होने चाली अप्रियता कम्म हो 
जाती है। 

२--परोक्ष करों से उद्योग घन्धो के। जो हानि हो सकती 
है, चह इस पद्धति से कम होज़ाती है। 


२२. भारतीय राजस्व 


अिकात+आ्र कह + 
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नह यार कर कील नमन गलत 
ऐे-“इस पद्धति में आय के घटाने बढ़ाने का गुंजायश रहती 
है, ओर कर-दाताओं के विशेष अखुविधा पहुंचाये बिना, कर 
की द्र घटायी और बढ़ायी जा सकती है । 


करों का वर्गोकरण--मि० आडम स्मिथ के पहिले 
नियम से मात्यूम होता है कि उनके विचार से कर, आय में से 
दिया जाता है। इस लिये वह करों का वर्गोॉकरण आय के 
श्रोत्तां--छगान, मज़दूरी और मुनाफे, के अनुसार करते हैं # 
परन्तु यह पर्याप्त नहों है। ठीक ठीक चर्गौकरण ते है भी 
बहुत कठिन, तथापि निश्चन लिखित प्रकार से करों के विभक्त: 
करना विवेचन के लिये सुविधाजनक होगा-- 


१--माल्गुज़ारी । 

२-पदार्थों पर कर; इन पर कई दृृष्टियों से विचार 
होता है । 

३--आय कर । 

४--जायदाद और पूंजी पर कर । 

५- पारस्परिक व्यवहार, मात्र हुलाई, आबपाशी आदि 
व्यापारिक कार्यों का कर । 

६“-स्टास्प 


. अब इन में खे एक एक पर क्रमश: विचार किया: 
जाता है | 


आर कट पति हक, कि तक केल्‍ री किए / जी किक रही का कक, बीच, नल ि टरीरी के ढरीय, जज 2९, हर ८ /2 व #रीत जरीय जे कट जि,न्‍टीच हक जीएम थ हा 
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१--मालगुजारो--यदह कर सब करों से प्राचीन है । 
राज्य की आय का पहिले यही प्रधान साधन था । व्यव 
सायिक द्वष्टि से अवनत देशों में अब भी इसका बड़ा महत्व है। 
कहीं कहों ते। इस कर की मात्रा ज़मीन की उपजञ्ञ के एक 
निश्चित अनुपात से ली जाती है और कहां कहीं वह भूमि के 
क्षेत्रफल के हिसाब से लगायी जाती है। इन में पहली प्रकार 
की आय भूमि की उपज्ञ के अनुसार घटायी बढ़ायी जा सकतो 
है, दूसरी नहीं। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न 
भिन्न प्रकार की फसल वाली भूमि पर, क्षेत्रफल के अनुपात से 
कर को दर अरूग अरूग निश्चित करदी जाती है। इससे कृषकों 
के खाथेत्याग' की समानता का मे।दा अनुमान दो जाता है। 


भारतवर्ष में सरकार, भूमि से होने चाली आय पर, कर 
उस अनुपात से नहों लगाती, ज्ञिससे अन्य आय पर छरगाती है । 
यहां वह किसाने से बहुत अधिक मालगुज़ारी वसूछ करती है, 
अपने इस काम के जायज्ञ दिखाने के लिये, वह अपने आप के 
यहां की भूमि का मालिक कहती है । परन्तु भूमि का मालिक 
असल में चही समझा जाना चाहिये, जो उस पर चिरकाल से 
खेती करता आया है, जिसने अपने परिश्रम से उसे उप- 
जाऊ बनाया हो या जिसने उसके दाम देकर उसे खरीदा हो। 
सरकार अपनी आवश्यकता के लिये जानता की अन्पान्य आय 
की भांति ज़मीन से होने वालो आय पर भी कर लगा ले | अन्य 
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देशों में जहां सरकार अपने आप के ज़्मीन का मालिक नहीं 
समकऊक्ृतती, वहां ऐसा द्वी किया जाता है, 

छगात पर रूगाया हुआ कर ज़मोत के मालिक पर ही 
पड़ता है, वह इसे किसी ओर पर नहीं डा सकता | इस कर 
के कारण चह अपनी भूमि से उत्पन्न अन्न आदि पदार्थे का सूल्य 
नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यह चोज़ें ते बाजार भाव से 
बिकेंगी | # 

इस सम्बन्ध में श्री पं" महावीर प्रखाद जी द्विवेदी अपने 
“सम्पत्ति शारत्र” में छिखते हैं कि “लछूगान पर ज्ञो कर रूगाया 
जायगा वह हमेशा ज़मीन के मालिक हो के देना पड़ेगा । 
हिन्दुस्तान में प्रायः सारो ज़मीन की मालिक सरकार है और 
कर भो सरकार ही रूगाती है । इससे वह अपने ऊपर कर 
लगाने से रही | हां, जहां जहां ज़मीदारी, ताबलुफ्ेदारी, या 
इनामदारी, प्रवन्ध है, वहाँ वहां यदि छगगन पर कर लूगाया 
जाये तो ज्ञमीन के मालिकों के ही देना पड़े। यथार्थे में ज्ञो 
रूगान सरकार या ज्प्तींदार के देना पड़ता है बह भी एक 
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#पदाथथों का भाव अन्ततः ऐसी निकृष्ट स्ूमिके उत्पादन व्यय के अनुसार 
निश्चित होता है, जिस में खेती करने से खर्च और मज़दूरी आदि ही निक- 
छती है, ओर कुछ स्ुुनाफा नहीं रहता । उक्त उत्पादन व्यय बाज़ार भाव से 
कम नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा दो तो उससे भी ख्राश्र भूमि में खेती 
दोने छगे । उत्पादन व्यय बाजार भाव से अधिक भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि चुकुसान उठा कर चिश्कार कौन खेती करेगा? 
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प्रकार का कर ही है | रूगान के रूप में कर लेकर ही सरकार 
या ज्मींदार लोग अपनी ज़मीन किसानों के जातने के लिए 
देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रजा से यहां की गवनमेंट हर साल 
केाई २७ करोड़ रुपया * कर रूगान के नाम से वसूल करती 
है। यदि यह कर न रूगता तो इतना रुपया प्रजा से और 


केाई कर लगा कर वसूछ किया जाता, क्योंकि बिना रुपये के 
गवनमेंट का राज्य प्रवन्ध न चलता ।” 


अपने आपके ज़्मीन का मालिक कह कर ब्रिटिश सरकार 
भारतवर्ष की मारुगुज़ारी के खास तौर से अपनी आमदनी 
सम्रकती है, ओर देश रक्षा का निमित्त बनाकर उसे फौज में 
खर्च करना उचित सप्रकती है | सम्भवतः फौज से इतनो इस 
देशकी रक्षा नहों हेततो जितनो एशिया महाद्वीप में बरतानिया 
की शक्ति की रक्षा होती है । 
२-पदार्थों पर कश--ये कर दो प्रकार के है।ते हैं--- 
( क ) जीवनोपयेगी पदार्था। पर झर 
(ख ) विलासिता के पदार्था पर कर 
. जीवनेपयेगी पदार्थी पर रूगाए हुए कर उपभोक्ताओं 
पर पड़ते हैं। द्रिद्र से दरिद्र आदमी भी इन करों से बच नहीं 
सकता । इस लिये बहुत से अथे शासत्र-वेत्ताओं की यह राय 
है कि यथा सस्मव यह कर न लगाये जावे । इन से पदार्थी का 
मूल्य चढ़ जाता है और निधनों का कप्ट बढ़ जाता है। 
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है] 


#& अब यहद्द मात्रा बढ़ कर २६ करोड़ रुपये हे गयी है लेखक-- 
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विलासिता के पदार्था पर रंगे हुए करों में यह बात नहीं 
हे।ती । इन पदांथी के खरीदने वाले प्रायः अमीर लेग होते हें: 
जो कर के सुगमता पूर्वक सहन कर सकते हैं। कभी कभी 
पेसा भी हैा।ता है कि जब इन पदार्था पर कर अधिक बढ़ जाते हैं 
तो मध्यश्रेणी के आदमी इन का उपभेग कम कर देते है। इस 
से इन पदार्थों की उत्पत्ति कम हा। जाती है।ये कर ,कुछ अंश 
में उपसोक्ताओं पर और कुछ अंश में उत्पादकों पर पड़ते हें । 


विदेशी व्यापार पर कर--विदेशी व्यापार में 
(आयात और निर्यात दोनों दी प्रकार का माल सम्मिलित है। 
इस पर कर लगाने के दो उद्देश्य हे। सकते हैं, ( १) कर का 
भार विदेशियें पर पड़े और (२ ) विदेशी माल की आयात घटा 
कर खदेशी उद्योग धधों की उन्नति की जाय। इस दूसरे 
उद्द श का ध्यान में रख कर जो कर निर्धारित किये जाते हैं, वे 
संरक्षण कर कहलाते हैं; ऐसे व्यापार को संरक्षित व्यापार, 
और ऐसी व्यापार नीति के संरक्षण नीति कहते हैं। इसके 
विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर रूगाने से केवल आय प्राप्त 
करना ही अभीष्ट है! ( विदेशी आयात के। कम करना नहीं ), 
_ डस व्यापार के मुक्त:द्वार व्यापार कहते हैं । 


प 4०४00 

आयात मार में केवल उन्हीं तेयार पदार्थों पर कर लरूगाना 
विशेष लाभकारी है। सकता है जिसके बनाने के साधन अपने 
यहां मोजूद हों और जिनके तेयार करने में अभी नहीं तो कुछ 
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000 आए, आकि मं 


समय पीछे राभ होने की सम्भावना अवश्य हे! । इस कर का 
भार साधारणतया अपने ही देश पर पड़ता हैं, तथापि यदि 
विदेशी माल केाई जीवनेपयेगी नहीं है ओर खदेश के कुछ 
अच्छी संख्या के आदमी उसके बिता निर्वाह कर सकते हैं तो 
कर रछूगने से जब चह माल मेहगा होगा, तो उसकी मांग एवं 
आयात कम है। ज्ञायगी । ऐसी दशा में आयात मार पर ठगे 
हुए कर का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा | उदाहरणवत्‌ भारतवर्ष 
में बहुत सा विदेशी माल ऐसा ही आता है जिसके बिना यहां 
के आदमियों के अपने जीवन निर्वाह में विशेष अखुविधा न 
होगी , ऐसे विदेशी माल पर--सूत, रुई के कपड़े, शक्कर, लेहे 
फोलाद के सामान की आयात पर भारी कर लगना चाहिये 
जिससे वह यहां तेयार किये हुए वेसे सामान से मँहगा पड़े 
ओर इस देश में खदेशी को उत्तेजना मिले । 

नियांत कर विदेशियों पर पड़ते हें । ये कर उनहों देशों में 
सफलता पूवक लगाये जा सकते हैं जिनकी उपज की बाहर 
वालों के। अत्यन्त आवश्यकता है। । यदि ऐसा न हेगा तो कर 
छगने से विदेशी मांग घट जायगी ओर कर का प्रभाव निर्यात 
करने वाले देश पर भी पड़ेगा । भारतवर्ष के रू ओर जूट आदि 
कच्चे पदार्थों की इंगलेण्ड के कारखाने वाले के अत्यन्त. 
आवश्यकता रहती है, ओर इन पदार्थों की निर्यात पर सफलता 
पूथंक कर लगाया जा सकता हैं । परन्तु अपनी बरतमान राज़- 
नेतिक परिस्थिति के कारण भारत सरकार इस सम्बन्ध में: 
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अपनी नीति स्थिर करने में स्वतन्त्र नहों है, उसे ब्रिटिश पारलि 
मेंट की आजा शिरोधाय है, और ब्रिटिश पारलिम्रेंट इंगलेंड के 
व्यापारियों के हित का लक्ष्य रखती ही है । 
कच्चे पदार्थों के अतिरिक्त यहां की खाद्य पदार्थों की निर्यात 
पर भी भारी कर लगाये जाने की आवश्यकता है, जिससे 
उनका यहां ही यथेष्ट उपयेग है। सके । 
देशो साल पर कर--ज्ब कोई राज्य संरक्षण नीति 
के पक्ष में न हो ओर आय के वास्ते किसी विदेशी वस्तु पर कर 
लगाये तो उसे खदेश की भी उस प्रकार की वस्तु पर कर 
रूगाना होता है। भारतत्रष में यहां के सूत ओर कपड़े पर घातक 
कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ १८६७ ई० में भारत 
सरकार ने विछायती कपड़ों पर ५ फो सैकड़ा कर लरूगाया, 
तो इस के साथ ही देशी सूत पर और देशी मिलों में तेयार 
होने वाले कपड़ों पर भी इतता ही टैक्ल छगा दिया | हू का- 
शायर के व्यापारियों के अश्न्तुष्ट होने के कारण सन्‌ १८६६ ई० 
में विदेशी कपड़ों पर महसूछ ५) से घटा कर ३॥) सेकड़ा किया 
गया, तब भारत की मिलों में बने हुए कपड़ों पर भी इतना ही 
कंर निर्धारित किया गया | इस समय विलायतो कपड़े पर कर 
चढ़ा हुआ है। भारत के बने कपड़े पर फी सेकड़ा कर साढ़े तीन 
जारी है, यह कर सवंधा अनुचित है । 
देशी माल पर कर दो प्रकार से रलूगते हैं--(क) उत्पत्ति का 
'पईनरीक्षण करके और ( ख ) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार 
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करके | राज्य का लक्ष्य यह होता है कि कर-भार उपभोक्ताओं 
पर पड़े । वह उपभोक्ताओं की मांग से उनके कर देने की 
शक्ति का अनुमान करता है। . 


नशे के पदार्थों पर कर--बहुत से देंशों में आन्तरिक 


व्यापार के पदार्थों में से केचल विलासिता के पदार्थों पर ही 
कर लगाया जाता है, जिससे उस कर का भार अमीरों पर ही 
पड़े । बहुधा नेतिक लक्ष्य भी रखा जाता है और उन माद्क 
अथवा अन्य पदार्थों पपए कर छूगाया जाता है जे। जनत्ग के 
स्वास्थ या आचार विचार में चाधक हों । भारतवर्ष में भंग, 
चरस, अफीम, शराब आदि मादक पदाथों पर कर लगाया 
जाता है, परन्तु उसमें राज्य का उद्दे श्य केवछ आय-प्राप्ति हैं, 
अन्यथा प्रज्ञा-हित के लिये तो सरकार के चाहिये कि इन 
पदार्थों के! कम मात्रा में तेयार कराये, उनके बेचने वालों केा 
बड़ा सावधानी से लेसखेंस दे, ढुकानें बस्ती से बाहर और बहुत 
थाड़ी रखे तथा कर भी भारी लगाये | तब जाकर इनका 
व्यवहार घटने की आशा हो सकती है । यहां मादक पदार्थों को 
बताने या तेयार करने का सरकार को प्रायः एकाथिकार है । 
इनकी बिक्री से जो आय होती है, उसमें से उत्पादक व्यय 
निकालने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफा होता है, और 
आय में सम्मिलित होता है । 


।. ३- आय कर--ज़मीन से होने वाली आय के साधा- 


३० भारतीय राजस्व 


रणतः अन्य आय से पृथक ही माना जाता है । उसका पहिले 
वणन हो चुका है। अन्य आय बिशेषतः मुनाफे या मजदूरों 
( वेतन ) से होती है। आय पर रूगा हुआ कर प्राय: प्रत्यक्ष 
होता है । ु 

मुनाफ़ की आय पर कर छगाने में बड़ी अखुबविधा यह 
होती है कि यह आय निश्चित नहीं होतो | इस लिये इस कर 
की रकम बदलती रहनी चाहिये, परन्तु यह है, कठिन । अतः 
बहुधा पेखा होजाता है कि किसी पर तो यह कर आवश्यकता 
से अधिक लग जाता है ओर किधी पर कप्त | यह कर, कर- 
दूतता पर ही पड़ता है परन्तु इस कर के कारण पूंजी की वृद्धि 
में बाधा होती है ओर इस बात का अखर मजदूरी पर 
पड़ता है । 

मजदूरी पर गा हुआ कर मजदूरों के देना होता है, 
परन्तु कभी कभी वे इस कर के रूगने से अपनी मजदूरों बढ़वा 
कर अन्ततः इसे अपने मालिकों पर डाल सकते हैं। इस दशा में 
उसका प्रभाव मुनाफे पर पड़ेगा । 

थाड़ी थाड़ी मजदूरी पाने वालों पर कर लगाने से उसे 
चसूल करने में बड़ी असुविधा होती है । प्राय: यह सिद्धान्त 
माना जाता है कि जितनी आमदनी जीविका निर्वाद के लिये 
आवश्यक समभो जाय, उस पर कर न रूगाया जाय । ब्रिटिश 
भारत में अब दो हजार रुपये से कम वार्षिक आय पर कर नहीं 
छगाया जञाता। हां इतनी या इससे अधिक आय होने पर, पूरी 


करों का विवेचन ३१ 
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आय पर कर लूगता हैं, यह नहीं कि जितनी इससे अधिक हो 
उसी पर लगे । अस्तु, इस प्रकार साधारण मजदूरों (वेतन ) 
पाने वालों पर यह कर लगने का प्रसंग नहीं आता | दां; उन्हें 
खाने पहिनने के बहुत से पदार्थों पर विविध कर देने ही 
पड़ते हैं। क्‍ 

पहिले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुछ मात्रा बद्ध - 
मान होनी चाहिये, अर्थात्‌ किसी आदमी की आमदनी ज्यें ज्यें 
बढ़तो जाय, उस पर कर की कुछ मात्रा का अनुपात भी बढ़ता 
जाय | पथक्‌ पृथक्‌ कर को दृष्टि से यह बात सबसे अधिक 
आय-कर के सम्बन्ध में निभाई जाती है। इस सम्बन्ध में 
भारतवर्ष का उदांहरण अन्यत्र दिया गया है। 

४-जायदाद झोर पूंजी पर कर--यह कर रूगाना 
बहुधा बहुत कठिन होता है। स्थिर जायदाद के मूल्य का अजु- 
मान करने में तो विशेष असुविधा नहीं होती, परन्तु अखिर की 
मालियत का अनुमान करना दुस्तर है। छोग छल कपट से इस 
के कर से बचने के लिए इसे छिपा लेते हैं | इस लिये भूमि और 
मकान के अतिरिक्त यह कर म्त्युकर या विराप्तत-कर के 
खरूप में ही लगाया जाता है। जब किसी आदमी की जायदाद 
उसके मरने पर उसके उत्तराधिकारी के मिलती है और उसपर 
कर लगाया जाता हैं, ते। उस कर के स्त्यु-कर ([0०809 0५६४) 
या विरासत कर (57८८०४»०7० १7७) कहते हैं। यह प्रायः बहुत 
हल्का ओर क्रमशः वद्मान रखा जाता है । यह उन आदमियें पर 


।४७४४७७७७॥७०७०७७-# आह, न कप मनन नेक आई ्‌ीर७ ७73, /*९७: 
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पड़ता है जो उस जायदाद के अधिकारी नहीं हुए ज्ञिन पर कर 
लगाया जाता है, इस लिये यह उन्हें बहुत अखरता नहीं । यह 
कर जिस किसी पर लगाया जाता है, प्रायः उसी के देना होता 
है, वद इसे हटाकर किसी ओर पर नहीं छगा सकता । परन्तु 
जब यह कर किसी पेसी ज्ञायदाद या पूंजी पर गे जो डघार 
दी जासके ते। यह बहुधा ऋण लेने वालों ण्र पड़ता है । 


यदि पूंजी पर भारी कर लगा दिया जाय ते लोगों में संचय 
के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पूंजी के विदेशों में 
लगाने का अनुराग हो सकता है। इससे देश में पूंजी की कमी 
होकर उद्योग धन्धों के धक्का पहुंचेगा । 
मकान-कर--पहले मकानों पर कर उस भूमि के 
साथ हो लगा लिया जाता था, जिस पर वे होते थे । अब यह 
कर अछूग लगाया जाता है। यह बहुधा मकान के मालिक पर न 
पड़ कर उसके किरायेदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक 
किराये के साथ द्वो प्रत्यक्ष अथबा गोण रूप से इसे 
वसूल कर लेता है। भारतवष में इस कर से होने बाली आय 
केन्द्रीय या प्रान्तीय राजस्र में सम्मिलित नहों होतो, वरन 
स्थानीय राजख भें गिनी जाती है। 


/(४-पारस्परिक व्यवहार, साल हुलाई और 


आवपाशो आदि पर कर--कुछ देशों में रेल, जहाज, 
नहर, ड्राक, तार आदि पारस्परिक व्यवहार, मार हुलाई और 
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आचपाशी आदि के साधने पर राज्य का अधिकार है | यदि इन 
व्यापारिक कार्यों से मुनाफा होता हो, ते यह स्पष्ट ही है कि 
इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय होता है, उसकी अपेक्षा 
प्रजा से अधिक धन वसूल किया जाता है। राज्य की यह आय 
भी कर ही समम्कनी चाहिये, क्‍्ये|ंकि यद राज्य के कार्यों में खर्च 
होती है, यदि यह आय न हो, ते। राज्य अन्य प्रकार के करों से 
प्रजा से आय प्राप्त करके अपना कार्य चलाता । 

कुछ आदमी इस कर के बहुत अच्छा समभते है, कारण 
कि यह उन छलेगें पर पड़ता है जो इसे देना सहन कर सकते 
हैं । परन्तु यदि फजूलख्चों देती हो या मुनाफा अधिक रहता 
हो ते यह कर-भार भी प्रज्ञा के! बहुत दुसह्य दो जाता है, और 
इस्ससे व्यापार आदि में बाधा हो सकती है | सारतचर्ष में रेलों 
और जहाज़ों की कम्पनियां बहुंत पक्षपात करती हैं और यहां 
के कच्चे माल की निर्यात और विदेशी तैयार मार की आयात 
पर अपेक्षाकृत कम महसूल लेकर उन्हें उत्तेज्ञित करती हैं और 
भारतीय उद्योग चन्धें के लिये घातक होती हैं । 

डाक और तार की आमदनी भी एक कर द्वी है । डाक 
द्वारा बहुतसे आदमी पुस्तक या अखबार आदि भी मंगाते हैं, इस 
लिये इस प्रकार का कर, शिक्षा ओर खाहित्य में बाधक होता 
है । कुछ केशगों का कहना है कि भारतवर्ष में काड़ं और लिफाफे 
का सूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम है, परन्तु यहां के जन 
साधारण को आर्थिक स्थिति का विचार करले पर उक्त कथन श्रम- 
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पूर्ण सिद्ध हो जाता है। निस्संदेह सरकार मे डाक का महसूल 
बढ़ाकर प्रज्ञा में शिक्षा-प्रचार में बड़ी सकावट डाल दी 
है। इसका विशेष उल्लेख आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। 
० स्टारुूप-यह कर दो प्रकार का होता है, (१) अदारूती 
और (५ ) गेर अदालछती । प्रथम प्रकार में कार्ट फ़ीस या 
अदालतों में पेश होने वाले मुकद्दमां के कागज़ व दख्वास्‍्तों पर 
लगाये जाने वाले स्टाम्प को आय सस्मिलित है। दूसरे प्रकार 
में व्यापार व उद्योग धन्धों सम्बन्धी कागज़ों पर--दस्तावेज्ञ, 
हुंडो, पुरे, चक्र, रुपयों की रसोद, आदि पर छगने वाले स्टास्प 
की आय होती है । 

यह कर प्रायः हल्का ही होता है ओर इसके वसूल करने में 
राज्य को विशेष कठिनाई नहीं होती । भारतवर्ष में मुकदमे 
बाजी का ख़र्च वेहद्द बढ़ गया है. इससे न्याय बड़ा मंहगा 
होगया है। फिर भी लेएगेंका यह व्यसन कम नहों हो रहा है । राज्य 
के राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना करके मुक़द्मेबाजी कम 
एवं न्‍्याय सस्ता ओर खुलूभ करना चाहिये । 

हम करेंके मुख्य मुख्य भेदों का विवेचन कर चुके । आगे हम 
भारतवर्ष में लगने वाले केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारों के पथ 
स्थानीय संख्थाओं द्वारा लगाये हुये विविध करों की आय तथा 
उसके खर्च का विचार करेगें। उससे पूर्व भारतौय राजसख्र की 
व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करन। आवश्यक हैं । 





(वो धार 6) 


६ ६.22, 


भारतोय राजस्व व्यवस्था 


प्राक़ुथन--भारतवर्ष बिटिश साप्राज्य के अन्तगंत एक 
अधीन देश है । इससे साम्राज्य के ओर विशेषतया 
'व्रिटिश द्वीप के बहुत आधिक लाभ है, तथापि भारतवर्ष अपनी 
वआय का केाई भाग नज़्राने के तोर पर ब्रिटिश सरकार के नहीं 
देता, न त्रिटिश सरकार ही अपने केाष से भारतवषं के लिये 
कभी कुछ खच करती है | परन्तु सारतव्ष अपने राजस्व की 
व्यवस्था करने में अधिकांश परतन्त्र है। 


राजस्व नियन्‍्चण; सारतसमनन्‍्ची और इंडिया 
'कीसिल--सन्‌ १८५८ ई० के ऐक्ट से ईप्ट इंडिया कम्पनी 
आर बोड़ आफ कन्टोछ हटा दिया गया और उतका भारतीय 
शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एक राजमन्त्री को सौंप दिया 
गया जो।बिटिश पालिमेंट का सदस्य हो, और इस लिये।पा लिया- 
'सैंट के नियन्त्रण में रहे । इस राजमन्त्री को भारतमन्त्री, इसके 
कायोलय के इंडिया आफिस, और इस को सभा के इंडया 
कोसिल कहते हैं । 


३६ भारतीय राज़सख 


## 0 (0५ / थ #ि आस लि जीक /१ि डी अर, ही, व, किक ट # ही जी हि है # ७ प्र 


उक्त ऐक्ट से ऐसा नियम किया हुआ है कि भारतवष 
को सब आयका उपयेग केवल भारतसरकार के ही कार्यों के: 
लिये, और इंडया कॉंसिल के बहुमत से ही, किया ज्ञायगा | 
इंडया कोंसिल में अब ८ से १५ तक सदस्य रहते हैं ओर उसकाः 
अधिवेशन प्रतिमास एक बार होता है, जिसका सभापति 
भारतमन्त्री या उनका नियुक्त किया हुआ, केई कौंसिक का 
सदस्य होता है । 


इस कौंसिल के बहुमत बिना भारतमन्त्री (१) भारतवर्ष 
की आमदनी खर्च नहीं कर सकते, ( २) ऋण या ठेका नहीं 
दे सकते और ( ३ ) किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी कर्मचारी 
की नियुक्ति नहीं कर सकते । 


कौंसिल का कार्य कई एक विभागों में विभक्त है और प्रत्येक 
विभाग सम्बन्धी प्रएनों पर विचार करने के छिये ७, ७५ सदस्ये 
की एक समिति रहती है। इस प्रकार राजस्व विभाग के लिये 
एक राजसख समिति नियत है। नियम के अनुसार, यह समिति 
भारतीय राजस सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था है । 


४ कौंसिल में दो सदस्य ऐसे होते हैं जो राज़ख सस्बन्धो शान 
के वस्ते ही लिये जाते हैं | ये सदरुय प्राय; लन्दन के सर्राफे से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हें। इस लिये कॉसिल पर, और 
कॉोंसिल द्वारा भारतीय राज़ख पर लन्द्न के सराफे का प्रभाव 
पड़ता है । 


भोरतीय राजस्व व्यवस्था हक 


का हर 
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इंगलेण्डके मन्त्रोमण्डल के संद्स्य होने के कारण भारतमन्त्री 
क्यो नियुक्ति ओर बरखास्तगो' वहां के अन्य राज-मन्त्रियों के 
साथ लगी हुई है । 


पाॉलियामेंट का सम्बन्ध--भारतमन्त्री भारतीय 
विषयों में जो अधिकार रखता है, बह पालियामेण्ट के नाम से 
- रखता है ओर अपने सब कामों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी 
है । वह उसके सन्‍्मुख प्रतिवर्ष मई महोने की दूसरी से पन्द्रहवीं 
तारीख तक भारतवर्ष के आय व्यय का हिसाब पेश करता है 
ओर इस बात की सविस्तए रिपोर्ट देता है कि गत वर्ष भारत 
के विविध प्रान्तों मे कितनी नैतिक या भौतिक उन्नति की है 
सथा उनकी क्‍या दशा है। 


हिसाब की देख भाल के लिये हाउस आफ केामन्स की 
कक समिति बनतो है । इस अवसर पर कभी कभी भारतवष 
करी राजनैतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचना हेती है, ओर 
जो नीति काम में छाई गई हो अथवा छाई जाने वालो हो, 
बतलाई जातो है। जो महाशय भारतीय विषयें में अनुराग 
रखते हैं, वे सरकार के कामों की आछोचना करते हैं ओर 
छुधारों की मांग पेश कप्ते हैं । इसे बजट की बहस कद्दते हें । 
कमेटी का प्रस्ताव केवल रीति पालन के लिये होता है ओर 
बहुधा तमाम कारवाई शुरूसे आख़िर तक बड़ी निरस 
शहती है । 


दे भारतोय राजस्व 


५०ंधाार कं आल चु 
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भारत मन्त्री की कौंसिल के हिसाब की जांच एक निरी- 
क्षक द्वारा को जाती है, जो अपने सहकारियें खहित भारतवर्ष 
की आय से वेतन पाता है । 


वास्तविक आक्रमण-निवारण या -आकश्मिक आवश्यकता 
के अतिरिक्त पार्लियामेण्ट क्री आज्ञा बिना भारतवर्ष की 
आय, भारतवर्ष की सीमा से बाहर के सैनिक कार्यों में नहीं 
लगाई जा सकती । परन्तु जैसा कि सैनिक व्यय के प्रसंग में: 
कहा जायगा, पालियामेण्ट को आज्ञा मिलने में विशेष बाधा 
नहों होती । गत येरपीय महायुद्ध में भारत से जो सेना इडलेण्ड' 
की सहायताके लिये गयी थी, उसका खर्च भारतचर्ष की आय से 
दिये जाने के लिये पा२्लियामेण्ट ने स्वीकृति दी थी । इसी प्रकार 
युद्ध-ऋण में भारतवर्ष का १५० करेड़ रुपये का दान पार्लिया- 
मेण्ट से खोकार हुआ था। 


भारत सरकार और प्र/न्तीय सरकारों का 


शअधिकार--नियम से तो भारतीय राज़ख पर भारतमन्त्री 
और उसकी कोंसिल का पूर्ण अधिकार है पर व्यवहार में: 
भारत सरकार के अपनी समभ के अनुसार कुछ कार्य करने' 
का अधिकार है । बह निर्धारित सीमा में नया खर्च और अल्प 
महत्व के नवीन पदों की सृष्टि कर सकती है । प्रान्तीय सरकारों 
'के राजस्व सम्बन्धी अधिकार बहुत कम है और भारत सरकार 
से समय समय पर भिन्न भिन्न निश्चयों के अनुसार, दिये हुये. 


भारतीय राजखस व्यवस्था ३६ 


खदान भा जज, । ही की चेक करी पिला मिल कक पेजकरर 





९७ /रफ५-- फिलटरी के की 





ब्यारी किक कर 


हें । म्थुनिसिपैलटियों और स्थानीय बोर्डो के राजख सम्बन्धी 
अधिकार, भारतीय व्यवस्थापक विभाग से मिले हैं । 





१०ऑर्टजई 


राजस्व विभाग; हिसाब और जाँच--भारतीय 
राज़ख विभाग का प्रधान भाएत सरकार का राज़ख-सदस्य 
हैा।ता है । यह विभाग भारत-सरकार का वज्ञट वनाना ओर 
प्रान्तीय सरकारों के अप्य व्यय का निरीक्षण करता है। यही 
सरकारी अफसरों का वेतन उनकी छुट्टी, पेन्शन, भत्ता और 
पुरुष्झार आदि विषयों से सम्बन्ध रखने चाले प्रश्नों पर घिचार 
करता है । ओर मुद्रा ओर टक साल का प्रबन्ध करता है । इसकी 
एक शाखा सेनिक व्यय की व्यवस्था करती है । 
हिसाब विभाग, समस्त देरा का मुल्की हिसाब रखता है। 
इसका प्रधान, 'कंट्रोछर ओर आडोटर-जनरल? हैा।ता है। प्रान्तीय 
सरकारों का हिसाब प्रान्तीय अकाउंटेट जनरल रखते हैं । हर 
एक जिले के प्रधान स्थान में कैब रहता है, इसमें सरकारी आय 
एकत्र होती है और ओर इससे स्थानीय खर्च की रकम दी 
जाती है | कंदीलर ओर आडीटर-जनरल का सरूटाफ़ू इन केपों 
का निरीक्षण करता है । 


केन्द्रीय सरकार झौर आन्तोय सरकारों का 
पारस्परिक सस्वन्ध #&०-सन १८३३ ई० तक बम्बई, मद- 





#लेखरू की भारतीय शासन' से । 


8० भारतीय राजस्व 


फयात+ परी. 


रास ओर बंगाल के तीने महा प्रान्तों में पृथनए्‌ पथक हिसाब 
रहता था | उस घष के ऐक से गवनर जनरल के समस्त 
देश के हिसाब के नियंत्रण का अधिकार मिल गया | सन १८५७ 
ई० के उपद्रव के पश्चात्‌ प्रितव्यथिता की अत्यन्त आवश्यकता 
अमुभव होने लगी ओर विरूसन साहब बड़े काट की कॉखिल 
के प्रथम राजस्र सदस्य बनाये गये | सन १८७१ ६० तक अकेले 
भारत सरकार के ही धन-प्रबंध के सब अधिकार रहे; जितना 
रुपया उचित सममूती, वह प्रान्तीय सरकारों के! खर्च करने के 
लिये देती । इस स्थिति में प्रांतीय सरकार आय वंसूछ करने के 
काम में कुछ विशेष उत्साह न लेती थीं, वे भारत सरकार के 
केचलछ पएजन्ट की भाँति थीं जिन पर केाई उत्तरदायित्व न था, 
जितना उन्हें मिलने की आशा होती, उससे अधिक ये भारत 
सरकार से मांगतीं, ओर जे। कुछ हाथ रूगता, सब खस् कर 
डालती थों । है 

सन्‌ १८७१ ६० में लाड मेंओ ने प्रान्तीय सरकारों में उत्तर- 


दायित्व का भाव उत्पन्न कर वक्त स्थिति सुधारने की चेष्ठा की । 
उसमे पुलिस, शिक्षा, जेल, सड़क, पल्िक मकानात और औष- 
घालय आदिके कार्य प्रान्तीय सरकारों के सुपुदं किये, और इनके 
खर्च के लिये इन विभागेंकी आय तथा कुछ और सालाना रकम 
उन्हें दी जाने लगी । इस आय के प्राप्तीय सरकार अपनी इृच्छा- 
नसार ख़र्च कर सकतो थीं अगर किसी साल कुछ बचत होती 
ते षह उन्हें आगामी वर्ष व्यय करने के लिए मिल जाती । 
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भारतीय राजस्व व्यवस्था छ्१ 


अरीभकरी किन था ० थे. 
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लार्ड लिटन के समय फिर कुछ खुधार हुए । कई प्रास्तों में 
लगान, शासन ओर न्याय विभाग का खर्च भी प्रांतीय सरकारों 
के सोंपा गया । इनके लिए उन्हें कई प्रकार की आमदनी दे दी 
गयी | यह बंदोबस्त हर पांचवें साल बदरूता था | पीछे प्रांतीय 
सरकारों के यह भी संतेषप्रद्‌ न हुआ । 
५“ खन्‌ १८८२ ई० में बड़े २ प्रान्तों के साथ पुनः नया बंदोबस्त 
हुआ | अफीम, नमक, आयात-निर्यात-कर की आयत भारत सर- 
कार के लिए रही । जंगल, आबकारी और स्टाम्प की आमदनी 
भारतीय तथा प्रांतीय सरकारों में बराबर २ बंटने छगी । शेष 
मद्दों की आमदनी प्रांतीय सरकारों के खुपुदं कर दी गई । 
धांतीय सरकारों का खर्च इतनो आमदनी से भी अधिक होने 
के कारण भारत सरकार उन्हें उनकी मालगुजारी को आय का 
कुछ निर्धारित हिस्सा देती थी | इस प्रणाली में भी दूषण प्रतीत 
हुए, हर पांचवें घर्ष देने| सरकारों में नेक भोंक होती थी । 

सन्‌ १६०४ ई० में प्रांतीय सरकारों की आय निश्चित कर दी 
गई ओर यह प्रबन्ध किया गया कि अत्यन्त आवश्यकता के 
अतिरिक्त इसमें कोई परिवर्तन न हो । 

सुधारों से पहले की व्यवस्था-सन्‌ १६११ ६७ में 
इस प्रबंध में परिवर्तन किया गया । अफीम, नमक, आयात 
निर्यात कर, देशी राज्यों के नज़॒राने, डाक, तार, रेल, टकसाल 
ओर सेनिक कार्य्यों की सब आय भारत सरकार के पास रहने 
रूगी, जो इन विभागों के खच, होम चार्जेज ( विछायती खर्च ) 


ह्छ 


४ # व्कडक 


छ२ भारतीय राजस्व 
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तथा भारत के सार्वजनिक ऋण के सूद की उत्तरदातू है। अन्य 
विभागों की आय व्यय भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारों में 
बटने अथवा पूर्णतः प्रांतीय रहने का नियम होगया । प्रांतीय 
सरकारों की आमदनी का दे। तिहाई भाग मालज़ारी आबकारी 
और इनकमणटैक्स की आय से वसूछ होता था। इन तीनेंँ 
विभागों का प्रबन्ध दोने सरकारों के अधीन होगया। “मै 

भारत सरकार के जब कुछ बचत होती थी ते वह उसे 
परान्तीय सरकारों के बांट देती थी परंतु प्रान्तीय सरकार उसे 
भारत सरकार की इच्छानुसार हो खर्च कर सकती थी | उन्हें 
भारत सरकार के पास कुछ जमा रखता पड़ता था, घाटा पड़ने 
पर इसी जमा में से उन्हें रूपया दिया जाता था और यदि कुछ 
बचत होती थी ते। घह इसी जमा में शामिल करदी जाती थी । 
उन्हें क॒ज्ञ लेने या नया टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था । 
सरकारो आमदनी का सब रुपया प्रान्तीय सरकारों के हस्ते 
वसूल होकर भारत सरकार के पास भेज दिया जाता था । 
आय व्यय निद्धांरित करने का अधिकार भारत सरकार के ही 
था। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारें राजसख फे घिषय में नितान्‍्त 
परमुखापेक्षी थोीं। अब यह बताते हैं कि सुधारों से इस व्यवस्था 
में क्या अन्तर हुआ । 

सुधार स्कोम का सिद्धान्त-सखुधार स्भीम के रच- 


यिताओं ने यह सिद्धान्त-स्थिर किया कि यदि प्रान्तीय स्वराज्य 
के कुछ अर्थ हैं। ते। प्रान्तीय उच्नति भारत सरकार पर ही 


हक 
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निभर न रहनी चांहिये | भारत सरकार के सम्बन्ध से प्रान्तीय 
सरकार का जो प्रबन्ध करने में व्यय करना पड़ता है, उसका एक 
पक्का अन्दाज़ किया जाय । फिर जिन मद्दों की आमदनी से यह 
खर्च चछ जाय वे भारत सरकार के अधीन कर दी जांय॥ 
बाकी जितनी आमदनी बचे वह धान्तीय सरकारें के हाथमें रहे 
ओर प्रान्तीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सी उन्हीं 
पर रहे | निदान भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें की 
आय एव व्यय को मद्द बिदकुल पृथक्‌ प्थक्‌ हों । 

विविध ग्रुताव-त्रिटिश पार्लियामेण्ट की संयुक्त कमेटी 


ने रिपोर्ट की, कि इस समय जे। मद्र सव या कछ प्रांतों में भाग- 
युक्त हें वे ये हें--मालगुज़ारी, स्टाम्प, इनकम टैक्स ओर आब- 
पाशी । उसने प्रस्ताव किये--- 


(१ ) स्टाम्प की आमदनी जनरल (;तिजारती ) और 
जुडीशल ( अदालती ) की स्पपष्टांकित उप-शाखाओं में आजानी 
चाहिये; जनरल आसदनी भारत सरकार की, ओर ज्ञुडीशछू 
प्रांतीय सरकारों फी होनी चाहिये। इस प्रबन्ध से तिजारती: 
स्टास्प सब प्रांन्तों में एकसो होंगे ओर दर की केई गड़बड़ न 
होगी । प्रान्तीय सरकारों के अदारत की कोर्ट फीस के 

स्टाम्पों के सम्बन्ध में पूरा अधिकार होगा ओर इस तरह अपनी: 
आमदनो बढ़ाने का उन्हें ओर एक साधन मिल ज्ञायगा । 


(२) आबकारी आय बवम्बई, बंगारू ओर आखाम में 
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तोय सरकारों के हाथ में है। सब प्रान्‍्तों में ही ऐसा करने में 
कोई कठिनाई नहीं है । 

"(३ ) ज़मीन की मालशुज्ञारो इस समय सब से बड़ी आम- 
दूनी है।# इसकी वसूली का देहाते के शासन पूबंध से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस पर प्रांतीय सरकारों का ही पुरा अधि- 
कार होना अत्यन्त आवश्यक है । 

(४ ) अकाल सम्बन्धो ख़र्च ओर आबपाशी के बड़े २ कार्मे। 
का खर्च ज़मीन की आमदनी से निकट सस्बन्ध रखता है | इल 
लिये जब ज़मीन की आमदनी प्रांतीय हो जायगी ते ये विषय 
भी पांतोय सरकारों के अधीन होने चाहिये । 

( ५ ) इनकम टैक्स की आय भारत सरकार के अधीन 

नल पलपल पल >किस सन न न ने 

& ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोवस्त है-( १) स्थायी प्रबंध; | 
बंगाल में, बिहार के ७/६ भाग में, एवं आसाम के आठवें ओर संयुक्त पूंत के 
दूसवें भाग में । ( २) ज़मींदारी या ग्राम्य पूथन्ध; संयुक्त पूंत में ३० वर्ष 
ओर पंजाब तथा मध्य प्रांत में २० वर्ष के लिये मालगुज्ारी निश्चित कर दी 
जाते है। गांव वाले मिलकर इसे चुहाने के लिय्रे उत्तरदायी होंते हैं । 
(३) रय्यतवारी प्‌बंध; बम्बई, सिंध, मद्रास, आसाम व बर्मा में एवं बिहर 
के कुछ भाग में । इन स्थानों में सरक'र सोघे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती 
है। बम्बई, मद्रास में ३० वर्ष में तथा अन्य पून्‍्तें में जबदी २ बन्दोवस्त 
होता है । नये बन्दोवप्त में पथ: हर जगह्ट सरकारी मालगुजारी का भार बढ़ 
ज्ञाता है। 
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रहे क्‍्येकि भिन्न २ पांतों में पृथक २ दरों के होने से बड़ा गड़ 
बड़ मच जायगा | पुनः यदि फिसी बड़ी कोठी को शाखायें 
भिन्न २ पांतों में हों ओर मुख्य कार्य्याल्य किसी बड़े नगर में 
हो तो यद्द ज़रूरी नहीं है कि जिस पूंत से उस केठी पर आय- 
कर लगेगा, उसी पांत से उसे आमदनी मिलती हो | 

सारांश यह है कि जुमोन की आमदनी, आबपाशी, आब-- 
कारी, अदालती स्टास्प की आमदनो पुंतीय आय हो । ह्टाम्प 
से होने चाली साधारण ( व्यापारिक आदि ) आमदनी तथा 
इनकम टैक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय रहे [ 
ऐसी केई मद्द न रहे जिस में भारत सरकार ओर किसी: 
पांतीय सरकार, दोनें का भाग हो । 


भारत सरकार के चाटे की पूति--भाय के सब. 
साधन पृथक्‌ पूथक्‌ हो जाने पर भारत सरकार के आय व्यय के. 
अन्लुमान में आमदनी की कमी द्वोना खाभाविक था । इसकी. 
प्रूर्ति के लिये यह तजूवीज की गयी कि पुन्तीय सरकार 
भारत सरकार के भिन्न २ मद्दों का साथ देने के बदले अपनी 
बढ़ती हुई कुल आय में से एक निर्धारित हिस्सा दें । 


सब भाग-युक्त विषय उठा देने पर सन्‌ १६१७--१८ ई० 
में सब पूंतों की आमदनी का अनुमान रगो कर तेथा उसमें 
से उनका खर्च तथा अकारू सम्बन्धी व्यय निकाल कर 
देखा गया तो साल्म हुआ कि उस वर्ष सब पातों 
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को बचत की रकम १०६७ छाख रुपये थी और भारत 
सरकार के चिट्ठ में १३६३ लाख रुपये की कमी होती थी । 
इस आधार पर यह प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तों की बचत 
में से ०४५क्ी सदी रुपया भारत सरकार के दे दिया जाबे, आगे 
इस अजुपात में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता रहे। 


मेस्टन कमेटी--पार्लियामेण्ट' ने इस विषय की नीति 
'उहराने में परामश देने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जो अपने 
सभापति में नामप्त से मेस्टन कमेटी कहलायो। इस कमेटी ने 
साधारण स्टाम्प से होने चाली आय प्रान्तीय सरकारों के लिये 
रखी जाने की सिफारिश की और अन्य बातें सुधार स्क्रोम के 
अनुसार रहने दों। इस प्रकार हिसाब रूगाने से मालूम हुआ 
कि भारत सरकार को सन्‌ १६२१--२२ ६० में दस करोड़ रुपये' 
का घाटा रहता है। प्रान्तों को आय में कुछ १८--५ फरोड़ की 
चुद्धि का अनुमान हुआ। इस वृद्धि में भिन्न भिन्न प्रान्तों का 
जो हिस्सा रहा, डसके आधार पर उस उस प्रान्त की ओर से 
'भारत सरकार के दी जाने वाली रकम का परिमाण निश्चय 
किया गया। अवनत प्रान्तों के साथ कुछ रियायत की गई | 
'इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि खन्‌ १६२१--२२ ६० में भिन्न २ 
'आन्त भारत सरकार को निम्नलिखित रकम प्रदान करे । 
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मद्रास ३७८ लाख रुपये 
बम्बई ५ 5 हि हे 
बड़ााल ६३ 2? 4 
संयुक्त प्रान्त २४७० 5; 
पञ्ञाब १७५ कक $ 
वर्मा ६ 5 हि हर 
बिहार उडोसा ख ५4 १5 
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येग ६८३ लाख रुपये 


यह रक़म प्रान्‍्तों की उस वर्ष की आधिक स्थिति के अनुकूल 
५थी और ऐसी नहीं थी ज्ञो प्रतिवष के लिये ठहराना उचित 
होता इस लिये कप्रेटी ने ऐसी रकम का हिसाब लगाया ज्ो 
अन्ततः भिन्न भिन्न प्रान्तों के लिये स्थायो रूपसे ठहरा दी जाय । 
उसके विचार से ऐसी रकम देने के लिये प्रांतों की स्थिति प्रथम 
वष से छः वर्ष के समय में, छः वाषिक मञ्जिलों के पश्चात्‌ , 
अनुकूल दोगी। अस्तु, सन्‌ १६२१--२२ ई० ओर इस वष के 
ब्द प्रत्येक प्रान्त से भारत सरकार को दी जाने वाली रकम 
का फरी सेकड़े हिसाब इस प्रकार नियत किया गया है-- 
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मेस्टन कमेटी का निश्चय नियम में समाविष्ट द्वो गया है । 
कौन्सिछ युक्त गवर्नर जनरल चाहें तो किसी वर्ष प्रान्तों से 
£८३ लाख रुपये से कम रकम ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता 
होने पर भारत मन्त्री की स्वीकृत के उपरान्त प्रोन्‍्तों से अधिक 
श्कम ली जा सकती है। 
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प्रान्तों को कर लगाने को अधिकार--खुधार ऐेक्‌ 


से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों को यह अधिकार है कि गवर्नर 
जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना ध्रान्तीय सरकार क्रे लिये निम्न- 
लिखित प्रकार के कर छरूगाने का कानून वना सके-.- 


( १) ऐसी ज़मीन पर, जो खेती के अतिरिक्त अन्य किसो 
काम में आती हो । 


( २) वारिस पर, अथवा संयुक्त परिवार के किसी 
अधिकारी पर । 


( ३) कानन से अनुमोदित किसी ज्ुण पर । 
(४ ) विज्ञापनों पर । 

(५) मनोरञ्ञन ( खेल तमाशों ) पर । 

( ६ ) रजिस्टरी की फीस । 

( ७ ) किसो खास विलास-सामग्री पर | 


( ८ ) स्टास्प का ऐसा कर जो भारतीय व्यवुस्थापक सभ! 
ने न लगाया हो | 


चटण लेने का अपधिका र--प्रान्तीय सरकारों को अच 
ऋण लेने का अधिकार है। उन्हें ऋण लेना तो भारत सरकार दे; 
द्वी द्वारा पड़ता है, परन्तु भारत सरकार से ऋण की दर, समर<' 


ओर पद्धति खीकार हो जाने पर अब वे बाज़ार में निम्नलिखित 
हालतों में ऋण ले सकती हैं... 


७० भारतीय राजस्त 
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(१) यदि भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को आवश्यक 
रुपया एक साल में ऋण न दे सके । 

(२) यदि प्रान्तीय सरकार भारत सरकार को यह संतोष 
दिला दे कि किसी विशेष कारय के लिये उसे भारत सरकार की 
अपेक्षा अधिक और सहज में रुपया उधार मिल सकता है। 

प्रान्तीय सरकार ऋण का रुपया केवल निम्नछिखित 


कार्यों में ही व्यय कर सकती हैं-- 

(१) अकाल सम्बन्धी कार्यों में, 

(२) प्रान्तीय ऋण का हिसाब ठोक करने में, ओर 

(३ ) ऐसे बड़े कार्यों के लिये, जिनसे स्थायी रूप से अच्छी 
आमदनी हो । 


ख्काल निवारण--यह कार्य पहले भारत सरकार पर 
था, अब प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया है। खुधार-स्क्रीम में 
यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक प्रान्त में इससे पहले जिस तरह के 
अकार पड़े हों, उनके ओसत-हिसाब से आगे के लिये प्रति बष 
कुछ रक॒म अरूग निकाऊ कर रख देनी चाहिये। अब भिन्न२ 
प्रान्‍्तों की अकाल निवारणार्थ श्स हिसाब से रकमें रखनी 
होती हैं-- 


पर 
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प्रान्त रुपये प्रान्त रुपये 
१ > मन 
मद्रास ६,६१,००० | बिहार उड़ीसा | ११,६२,००० 
चम्बई ६३,६०,०० हो बमा ह ६9,००० 
बड़गल २,००,००० | मध्यप्रांत और | ३9,२६,००० 
बरार 


स युक्तप्रान्त ३६,६०,००० 


आसाम 


१०,००० 
पञ्ञाब ३,८१,० ०० 


यह रकुमें उस मरम्मत या इमारत के काम में लगानी होठों 
हैं, जिनसे अकाल से रक्षा हो या दुभिक्ष, पीड़ित आदमियों को 
सहायता हो | यद्‌ इन कामों की आवश्यकता न दी तो यह 
शकृम इसी मद्द के लिये भारत सरकार के पास जमा कराई 
जाती है, जो इस पर सूद देती है। आवश्यकता होने पर 
आन्तीय सरकारों को इस फण्ड में उक्त कामों के लिये, अथवा 
ईकिसानों को ऋण देने के लिये रुपया मिल सकता है | 


भारतोय व्यवस्थापक विभाग--भारतोय राजरव 


ससस्‍्बदन्‍्धो खुधारों के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक है 
ईकेभारतीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक विभागों का संगठन 


केस प्रकार है । इस विषय का सविस्तर वर्णन हमारी भारतीय 
शासन में किया गया है । संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि 


७५२ भारतीय राजं॑स्व 
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' गवनर जनरल के अतिरिक्त, भारतीय व्यवस्थापक विभाग के 
दो भाग हैं-- 
(१) राज्य-परिषद्‌, अथांत्‌ कोंसिल -आफ-स्टेट । 
(२) व्यवस्थापक सभा, अर्थात्‌ लेजिस्लेटिव ऐेसेम्बली । 
राज्य-परिषद में ६० सदस्य होते हैं, जिनमें से ३३ निर्वाचित 
और २७ नामज़द होते हैं। व्यवस्थापक सभा में सदस्यों की 
संख्या १७० निश्चित की गई है, जिनमें से ४० नामज़द हो। इस 
समय इस सभा में १०३ निर्वाचित ओर ४१ नामज़द, कुल १४७ 
सदस्य हैं । सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दीनों सभाये उसे मूल रूप 
में अथवा कुछ संशोधनों सहित स्वीकार न करलें । 
प्रान्तीय वस्थापक परिषद्--अव प्रत्येक बड़े प्रान्त 
में एक एक व्यवस्थापक परिषद्‌ है। किसी परिषद में २० फ़रो 
सदी से अधिक सरकारी सदस्य नहों, ओर ७० फी सदी से कम: 
निर्वाचित नहीं है । वर्तमान संगठन इस प्रकार है-- 
४ #७४ आए ४ 3 | का छा कमयााधालााकाशाइाआआ७७७७७००१॥नक:भ 
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निर्वाचित | ६८ | ८६ | ११३(१०० | ७१ | ७६ | ३७ | २६ 
नामजद | २६ | २५।| रे २३ | २२ | २७ | १४३ | १४ 
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केन्द्रीय विषय--देश की समुचित उन्नति के लिये यह 

आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव कम विषय 
अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का अधिकार 
निम्न संस्थाओं के देदे । केन्द्रीय सरकार विशेषतया 
नीति निर्धारित करे और प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाओं को 
विविध कार्यों में आर्थिक सहायता देकर उनका केवल निरीक्षण 
करती रहे । परन्तु भारतवर्ष में सरकार ने अधिकारों को बहुत 
ही केन्द्रीभूत कर रखा है । 

सुधार ऐक्‌ से थोड़े से विषय प्रान्तीय कर दिये गये हें, 
फिर भो केन्द्रीय सरकार के अधीन बहुत हैं । कुछ मुख्य मुख्य 
केन्द्रीय विषय निम्नलिखित हें--- 

१--खम्राट्‌ की भारतवर्ष सम्बन्धी सामुद्रविक, सेनिक तथा 
हवाई शक्ति, भारतीय सामुद्रविक बेडा, ओर वालंटियर । 

२--विदेशों, तथा देखी रियासतों से सम्बन्ध । 

३--ब्रिटिश भारत के, आठ बड़े प्रान्तों को छोड़ कर, अन्य 
भाग। 

४--आमदोरक, रेल, सेनिक पुल, ओर आन्तरिक्त जल 
माग । 

५--जदहाज, ओर समुद्र में रोशनी के मीनार | 

६--बन्द्रगाह, छूत के रोग के समय समुद्र तट पर जाने 
की आज्ञा, ओर सनिक अस्पताल । 

७--डाक, तार ओर टेलीफोन । 


७६० भारतीय राजख 
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८--भारतीय आय, जिसमें आयात निर्यात कर, आय कर, 
नमक आदि की मद सम्मिलित हैं। 

$४--घिक्का तथा नोट । 

१०--भारत का साब्बज़निक ऋण । 

११--सेविड़ः बैड । 

१२--दीवानी और फोजदारी कानून । 

१३--व्यापार तथा बैड का काम, ओर व्यापारिक कस्पनियाँ 
था समितियां । 

१४--अफीम आदि पदाथों की पेदाचार तथा खपत कह 
नियन्त्रण । 

१५--मिट्टी का तेल ओर स्फोटक पदार्थों का नियन्त्रण ॥ 

१६--भूमि की माप । 

१७४--अधिकांश खनिज्ञ-उन्नति का काम । 

१८--आविष्कार ओर डिजाइन ( नक्शे )। 

१६--कापी राइट ( किताब छापने का पूरा अधिकार 3 
देना । 

२०--विदेशों के। जाने, या वहां से आने फी इजाजत देना # 

२१--केन्द्रस्थ पुलिस संगठन, रेलवे पुलिस, तथा हथियार ४ 

२२--वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अन्वेशन और निरीक्षण- 
शाला । 

२३--ईसाई धर्म की व्यवस्था । 

२४-प्राचीन विषयों की विद्या । 


भारतीय राजसख व्यवस्था ५५५ 
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२५--पशु विद्या । 

२६--उढ्का ( टूटते तारों ) सम्बन्धी विज्ञान । 
२७--मनुष्य गणना और लेखा । 

२८--अखिल्न भारतवर्षोीथ नोकरियां । 

२६-कुछ प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था | 

३०-ज्ञो विषय प्रान्तीय नहों हें । 

आनन्‍्तीय विषय--सुधारों से प्रान्तीय विषय दो भागों मैं 


विभक्त हैं, रक्षित और हस्तान्तरित । रक्षित विषय गवनंर की 
प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्यों के अधिकार में रहते हैं । हस्ता- 
न्‍्तरित विषय मन्त्रियों के अधिकार में होते हें। मन्त्री प्रायः 
व्यवस्थापक परिषदों के चुने हुये सदस्यों में से गवनंर द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं । 

रघश्धित विषय--भिन्न २ प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुये 


भी साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्षित हैं-- 

१-आबपाशी तालाब और नहर । 

२-जमीन की मालगुज़ारो । 

३-अकाल निवारण । 

४-न्याय विभाग और स्टाम्प । 

७५-प्रान्तीय कानूनी रिपोर्ट । 

६-उन खनिज्ञ सम्पत्तियों की उन्नति ज्ञिनपर सरकार का 
अधिकार है । 


जद भारतीय राज़ल 
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७-ओद्योगिक विषय जिनमें कारखाने »* मज़दूरी सम्बन्धी 
याद विवाद, विजली, बोयछूस, गैस, धूंये का कष्ट, और 
मजदूरों की कुशल सम्मिलित है । 

<-छोटे प्रान्तीय बन्द्रगाह | 

६-अन्द्रूनी पानी के काम, नाले आदि । 

१०-रेलवे पुलिस को छोड़कर अन्य पुलिस |. 

११-समाचार पत्रों और छापेखाने का नियन्त्रण । 

१२-जरायम पेशा जातियां। 

१३-करेद्खाने और खुधार-शालायें । 

१४-सरकारी छापाखाना। 


१५-भारतीय तथा प्रान्तीयः व्यवस्थापक सभाओं के लिये 
मत देते, और निर्वाचन होने की व्यवस्था । 

१६--ओषधी तथा अन्य पेशों की येग्यता | 

१७--भारतीय या अन्य सावंज्ञनिक नौकरियां, जो प्रान्त के 
भीतर हों। 

१८--नये प्रान्तीय टैक्स । 

१६--रुपया उधार लेना । 

२०--किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी कोई प्रान्त का कानून 
प्रचलित कराने के लिये जुर्माना, दण्ड या कैद की सज़ा । 

२१--विविध, (अ) ज्ुए सम्बन्धी नियम, पशुओं पर निर्दयता 
रोकना, (इ) जड़्की पशुओं की रक्षा, (६) विषेले पदार्था' का 
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तू 
अधिक ,ाण, हीक हक हरििय छल प्रकट वि कीच कीच की ऋचा 


है 
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नियन्त्रण, (3) मोटर सवारियों का नियन्त्रण, (3) नाटक गृह 
ओर सिनेमेटोग्राफ़ों का नियन्त्रण । 


हस्तान्तरित विषय--निम्नलिखित विषय प्रायः 

हस्तान्तरित हैं--- 

१--स्थानीय स्वराज्य । 

२--ओषध प्रबन्ध ओर सार्वजनिक स्वास्थ । 

३--कुछ अपवादों को छोड़ कर, शिक्षा । 

४--सावंज्ञनिक काय, ( अ ) सावंजनिक इमारतें, (आ ) 
सैनिक मदत्व चाली छोड़कर, अन्य सड़कें, पुल और घाट, (इ) 
ट्रामवे ज्ञों प्रान्तीय व्यवस्था के अधीन हों, (६) राइट और 
फोडर ( छोटो ) रेलवे । 

४--खेती ओर अफीम । 

६--सहये।ग समितियां । 

७--जन्म, झत्यु ओर शादियों को गणना। 

८--सिविलक जीव चिकित्सा विभाग | 

६--जड़ल, ओर उनमें शिकार को रक्षा । 

१०--इ स्तावेजेें की रज़िस्टरी । 

११--धार्मिक व दान वाली संस्थायें | 

१२५--उद्योग धन्धों की उन्नति जिसमें औद्योगिक अन्वेशन, 
तथा शिक्षा सम्मिलित हैं । 

१४३--खाद्य तथा अन्य पदार्थो' में मिलावट | 





जज. 
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१३--तोलरू तथा माप । 
१५--अजायबधर और चिड़ियाघर । 


भारतोय वजट के नियम--भारत सरकार का अनु- 
मानित आय व्यय का विवरण, प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक सभा 
ओर राज्य-परिषद्‌, इन दोनों सभाओं के सामने रखा जाता है । 
गवरनरजनरल की सिफारिश बिना किसी काम में रुपया रूगाने का 
प्रस्ताव नहों किया जा सकता । निम्न लिखित विभागों में 
रूपया छगाने के विषय में कोंसिल-युक्त गवर्नर जनरल के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा के वेट ( मत ) के लिये नहीं रखे जाते, न 
सालाना विषरण के समय केई सभा उन पर बाद विवाद कर 
सकती है, जब तक गधनर जनरल इसके लिये आज्ञा न देदेंः-- 
(१ ) ऋण का खूद । 
(२ ) ऐसा ख़छ जिसकी रक़म कानून से निधोरित हो-। 
(३ ) उन लोगों की पंशन या तनरुवाहें, जो सम्राट या 
भारत-मंत्री द्वारा या सम्रार की स्वीकृति से नियुक्त 
किये गए हों । 
(४) चीफ कमिश्नरों या ज्लुडिशल कामिश्नरों का 
घेतन । 


(५ ) वह ख़च, जिसे कौंसिल-युक्तगवनर जनरल ने ( अ ) 


धार्मिक, (आ) राजनैतिक, या (इ) रक्षा अर्थात्‌ सेना सम्बन्धी 
ठहराया हो । 
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इनके छोड़कर बजट के अन्य बिषये के ख़च के लिये 
कासिल-युक्त गवनर जनरल के अन्य प्रस्ताव वयवस्थापक सभा 
के वाट (मत ) के चास्ते, माँग के खरूप में रखे जाते हैं। सभा 
के। अधिकार है कि वह किसी माँग के खोकार करे य न करे, 
अथवा घटाकर खीकार करे, परन्तु कोंसिल-युक्त गवनर जनरलूू 
सभा के निश्चय के रद्द कर सकता है। विशेष दशाओंः 
में गवर्नर जनरल पेसे खर्च के लिये खीकृति दे सकता है जो 
उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शांति के लिये आवश्यक हो ॥. 
बजट राष्ट्र-परिषद्‌ में भी पेश होता, पर उसे घटाने या: 
किसी माँग के। अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के ही है । राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव 
आदि से सरकार की आर्थिक नीति या साधने की आलेचना 
कर सकती है, वजट में किसी टैक्स के प्रस्ताव के संशोधित,. 
या उसे रह कर सकती है। व्यवस्थापक सभा से टेक्स के प्रस्ताव 
बाकायदा बिल के रूप में आते हैं, उनका देने सभाओं से 
पास होना ज़रूरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपए सम्बन्धी किसी 
बिल के प्रारम्भ नहीं कर सकती, परंतु उसके वाद-विचाद और: 
निपटारे में भाग छे सकतो है । 
प्रांतीय घजट के नियस--प्रान्तीय बजट के प्रांतीय 
सरकार, काय॑ कारिणी के सद्स्य और मंत्री मिल कर बनाते हैं । 
प्रान्तीय आय में से सब से प्रथम भारत-सरकार का हिस्सा देना 
होता है, उसके बाद रक्षित विषये का अधिकार होता है। शेद' 
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आय इहृस्तांतरित विषयें के लिये रहती है, इसे मंत्री सिन्न भिन्न 
मद्दों के लिये विभक्त करते हैं । अगर आय काफ़ी न हो, ते। नये 
टैक्सें से उसकी पूर्ति की जाती है, इसका निश्चय गवनंर और 
मंत्री करते हैं । अगर नया टैक्स ऐसा लगाना हो, जो प्रान्तोय 
'सरकारों के अधिकार में न हो ते भारत-सरकार की अनुप्रति 
जी जाती है । 

बजट एक नक्शे की शक्कु में, प्रति चष॑ परिषद के सन्मुख 

'उपसखित किया ज्ञाता है, और भाय के! ख़च करने के लिये 
घांतीय सरकार के प्रस्तावों पर ( माँग के सखरूप में ) परिषद्‌ 
का मत लिया जाता है । परिषद किसी माँग के स्वीकार कर 
सकती है, या डसे पूर्णतया अथवा डसके किसो अंश के 
'अस्वीकार कर सकती है | इस विषय में इन नियमे। पर ध्यान 
पंदिया जाता है-- 

( १) व्यय की निम्नलिखित भद्दों के प्रस्तावों पर परिषद 

'के वेट नहों लिये जाते-- 

( क ) जो रकम प्रांतीय सरकार की ओर से कॉसिल-युक्त 
गवनर जनरल के देनी होती है, ( यह निश्चित की 
हुई है। ) 

( ख ) ऋण ओर उस पर व्याज्ञ । 
(ग)जो ख़च किसी कानून से निश्चित हो 
चुका है । 


# "५० शपओॉडी 
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(घ ) उन छेोगें का वेतन जो सम्नाट द्वारा या 
उनकी पसंद से अथवा कॉसिल-युक्त भारत- 
मंत्री द्वारा नियुक्त किए गये हों । 

( हू ) प्रांत के हाईकेार्ट के जज्ञों तथा एडवेकेट जन- 

रल का वेतन । 

(२) अगर कोई माँग रक्षित विषय सम्बन्धी हो और. 
गवर्नर यह निर्णय कर दे कि उस विषय सम्बंधी उत्तरदायित्व 
के पूर्ण करने के लिये उसकी आवश्यकता है तो प्रांतीय सर- 
कार, परिषद्‌ के फेसले के। रद्द कर सकती है। 

आवश्यकता के समय गवनर ऐसे खच के किये जाने का 
अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रांत की शांति 
था सुरक्षा के लिये अथवा किसी विभाग के संचारन के लिये 
ज़रूरी हो । जब तक कि गवरनंर परिषद के इस बात की 
सिफारिश न करे, केई रकम किसी काय के लिये व्यय करने 
का प्रस्ताव नहीं होता । 


सुधार ओर कॉसिल-युक्त भारत मसंचौ--छुघारों 
से भारत मंत्री ओर भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में 
नियमानुसार केई परिवतंन नहीं किया गया । हां, यह सम- 
भकोता रखा गया है कि सारत मंत्री इस बात का विचार रखे कि 
ज्ञिन विषयें में भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापक 
सभायें सहमत हों उनमें वह बहुत कम, ओर विशेष दशाओं में 
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ही हस्तक्षेप करे । यथा सम्भव हस्तक्षेप ऐसे विषय में हो 
जिससे साम्नाश्य को अन्तराष्ट्रीय कतंब्यता को रक्षा हो, या जो 
ब्रिटिश सरकार के आर्थिक प्रबन्ध सम्बन्धी हो | 


प्रान्तों के हस्तान्तरित विषयों में भारत मंत्री के 
हस्तक्षेप करने का अवसर अब कम है । रक्षित विषये। के नियं- 
जञण के सम्बन्ध में भन्तिम अधिकार पालियामेण्ट या भारत 
मंत्री के ही है, तथापि भारत सरकार के इस विषय में पहिले 
की अपेक्षा अधिक अधिकार होगये हैं ! 
खुधार ऐक्‌ से यह निश्चय हुआ है कि सन्नाद के अन्य 
मंत्रियों को भांति भारत मंत्री का भो वेतन ब्रिटिश काष से ही 
दिया जाय और पालियामेण्ट प्रति व उस पर वेट दे । 
हाई कमिश्नर--पुधार ऐक्‌ के अनुसार भारतवर्ष के 
'लिये इंग्लेंड में हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है । इस पदा- 
पिकारी के उन विषयों में से कुछ सोंपे जाते हैं जो पहिले 
भारत मंत्री के अधीन थे, जैसे सरकार के लिये किसी माल का 
डेका देना, विदेशों में स्टोर, रेछवे का सामान अदि खरीदना हे 
ओपनिवेशिक सरकारें खयं अपना अपना हाई कप्रिश्नर नियुक्त 
'करती हैं, परन्तु भारत के लिये हाईकमिश्नर की नियुक्ति भारत 
सरकार द्वारा न है।कर ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हुई है । 


भावी सुधार कभोशन--छुघार ऐक्‌ में ऐसी व्यवस्था 
« की गयी है कि इसके पास है।ने के दस वर्ष बाद. एक कमीशन 
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नियुक्त किया जायगा जो ब्रिटिश भारतबष की राज्य पद्धति, 
शिक्षा को वृद्धि और प्रतिनिधिक संखाओं के विकास तथा 
इसके सम्बन्ध में अन्य विषयें की जांच करेगा, और इस 
बात की रिपोर्ट करेगा कि उत्तरदायों शासन के सिद्धान्त के 
स्थिर करना कहां तक उचित है तथा उस समय जे। उत्तरदायी 
शासन प्रचलित हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बदरूना, या घटाना 
ठीक होगा। 


सिलेक्‌ कमें टौी--भारतीय विषये पर विचार करने के लिये 
हाउस आफ कोमन्स की एक विशिष्ट समिति ( सिल्लेक्‌ कमेटी ) 
प्रति वर्ष के आर्स्भ में नियुक्त होतो है। वह पाछियामेण्ट में 
भारतीय आय व्यय के वाषिंक वाद विवाद से पहले अपनी 
रिपोट देती है, जिससे पार्लियामेण्ट के। यहां के सम्बन्ध में 
विचार करने का विशेष अवसर मिले । 


सुधारों को आलोचना--राजख व्यवस्था सम्बन्धी 
खुधारों का वर्णन हो चुका । अब इन की कुछ आलेचना करते 
हैं ।# विदित हो कि प्रान्तीय सरकार में आय पर मंत्रियों के 
केवल हस्तान्तरित विषयें के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिया 
गया है। यह बहुत थेाड़ा है। परन्तु भारत सरकार में प्रज्ञा 
के केई ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहों है । उसके प्रबन्ध कर्चा 
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# इस विषय में 'मय्योदा! में पकाशित श्री० एन. एम, मज़॒मदार महा 
शय के लेख से सहायता ली गयी है ।--लेखक 
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नामज़द होते हैं, और देश की आय पर पूराखत्व रखते हैं, वे 
प्रज्ञा द्वारा कभी पृथक्‌ नहों किये जा सकते । ऐसे प्रबन्ध का 
कारण यह बताया गया है कि भारत सरकार के भारत मंत्री 
तथा पालियांमेण्ट के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्थिर रखना 
चाहिये । 


भारत सरकार का भारत संतो के अ्रति उत्तरदायित्व - 

अब यह विचारणीय है कि जिस राज्य प्रणाली में पा लियामेण्ट 
की प्रभुता पूर्ण रूप से है, वहां साम्राज्य का कोई भी भाग 
सप्नाट्‌ के किसी सेवक के प्रति उत्तरदायी नहों होता । भारत 
मंत्री सप्नाट का एक कार्यकर्ता मात्र है। उसके प्रति भारतीय 
उत्तरदायित्व का प्रश्न उपस्थित करना मानों पालियामेण्टः की 
समकक्षा की एक दूसरी शक्ति खड़ा करना है । यह बात 
विह्कुल नियम विरुद्ध है । 


पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व--सिद्धान्त से 
पालियामेण्ट, भारतीय विषये पर भारत मंत्री द्वारा पूर्ण 
नियंत्रण करती है, परन्तु वास्तव में पालियामेण्ट का कार्य भार 
इतना बढ़ा हुआ है, ओर उसे इंगलेड से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने 
चाले विभागों की इतनी चिन्ता रहती है| कि वह भारतीय 
_ विषयों पर बहुत ही कम ध्यान दे सकती है। खुधारों से अब. 
भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश केाष से मिलता है, अतः ब्रिटिश 
सरकार के आय व्यय सम्बन्धी बाद विवाद में भारतोय विषयें 
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॥)॥ 


बच जी जि 8 का आम 


की चर्चा कछ अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु वह पयाप्त 
नहीं | पालियामेण्ट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं जिन्हें 
भारतीय विषयें का यथेष्ट ज्ञान है|; जो होते हैं, उनमें से कुछ 
थाड़े से प्रशंसनीय अपवादें के। छोड़ कर, अधिकांश में, भार- 
तीय हित की द्वृष्टि से विचार नहों करते, अपने देश के खार्थ- 
साधन में लगे रहते हैं । सुधारों से, प्रति वर्ष भारतीय विषय 
पर विचार करनेके लिये पार्लियामेण्टकी एक सिलेकु कमेटो बनाई 
ज्ञाने की व्यवस्था की गयो हैं | परन्तु जब तक इस कमेटी मे. 
एवं हाउस-आफ-कामन्‍्स में, मारतवष अपने यथेष्ठ प्रतिनिधि नहीं! 
भेजता, तब तक पारलियामेंटका भारतीय विषयें पर कुछवास्तविक 
नियंत्रण नहों हो सकता। इसका परिणाम यह हे।ता है कि सारत 
सरकार, विशेषकर आय सम्बन्धी विपयें में प्रजा-प्रतिनिधियेंं 
से अनियंत्रित रहकर पालियामेंट के निरीक्षण में भी नहीं रहती ! 
जब प्रज्ञा प्रतिनिधियें का काप पर अधिकार नहों, ते उनका 
साधारण कार्यों पर भी नियंत्रण नहीं रह सकता । यह व्यवस्था 
शीघ्र बदछ जानी चाहिये ओर भारतीय केाप पर भारतीय 
व्यवस्थापक सभा को पूण अधिकार हाना चाहिये, साथ हो' 
व्यवस्थापक सभा में प्रजा-प्रतिनिधियेों, अर्थात्‌ निर्वाधित 
सदस्यों की प्रधानता रहनी चाहिये । 


ग्रान्‍्तों का विचार--यह तो हुई भारत खरकार की 


बात, अब प्रान्‍्तों का विचार कीजिये । पहले कहा जा चुका हैं 
५) 


5 भारतीय राजस्व 


की | | जम ितों भला रहें का जब *५ कं] 000.) ही ऋली। अर परम का )% 


कि प्रान्तीय सरकारों में प्रजा के प्रतिनिधियों के आय पर जो 
नियन्त्रण-अधिकार है, चह बहुत कम हैं । 


प्रवन्धकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों तथा मन्च्रियों में भेद भाव 
रखा गया है ओर शासन काय दो भागों में विभक्त किया गया 
है । रक्षित विषयें का, आय पर प्रधान अधिकार है; व्यवस्था पक 
परिषद्‌ उन पर होने वाले व्यय में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती, क्योंकि गवर्नर इस बात का निर्णय पत्र दे सकता है कि 
इस प्रकार धन व्यय करना आवश्यक है । मन्त्री या तो अपनी 
स्थिति से संतुष्ट रहें, अथवा अधिक धन प्राप्त करने के लिये 
कर रूगाने का अप्रिय काय॑ करें| यद्यपि भमन्त्रियों के कहने का 
कुछ प्रभाव नहीं है , तथापि मंत्री रक्षित विषयों पर किये हुए 
ब्यय के लिये भी उत्तरदायी रहते हैँं। मन्त्रियों और प्रबन्ध- 
कारिणी परिषद्‌ में जो मत भेद्‌ होता है, उसका निर्णय गधन र 
के हाथ रहता है । मन्त्री या तो निरच्तर प्रबन्धकारिणी परिषद्‌ 
से बाद विवाद करें अथवा वे भी सरकारी कर्मचारियों की 
हां में हां मिलाते रहें। ऐसी व्यवस्था में वे अपना कक्तंव्य 
पालन कर ही केसे सकते हैं ? 


राजनेतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छी नहीं-- 
इस प्रकार जब दूख वर्ष के अनन्तर कमीशन द्वारा 
भारतवासियें की शासन-विषयक योग्यता, की परीक्षा हे।गी 
तो सस्भवतः उसका यही निण य हागा कि भारतवासी उत्तर- 
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दायी शासन के मार्ग पर आगे बढ़ने के येग्य नहों हें, उन्हें 
कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार कदाचित्‌ 
पहिला ही पाठ फिर पढ़ाया जावे । 

खुधार येजना के रचयिताओं ने येजना का अभिप्रायः 
आनुर्काम्रिक पाठों द्वारा जवता को राजनैतिक शिक्षा देना बताया 
था, परन्तु जब प्रज्ञा-प्रतिनिधियें' के! आर्थिक खतन्‍त्रता नहीं 
जी गयी तो यह उद्देश्य खिद्ध ही नहों हो सकता । 

प्रबन्धकर्त्ता, य्यवस्थापक परिषदों के प्रति 

लत्तरदायों होने चोहिये--सुधारयेज्ञना के रचयिताओं 
ने कहा है कि यदि प्रतिनिधियों के। इस बात की शक्ति दे दी 
जाय कि वह शासन के लिए आवश्यक धन देना अंगीकार करे 
था ना कर, तो सरकार की शक्ति जड़ीभूत हो ज्ञायगी ।! इस 
वाक्य से उनका भारतीय जनता में घोर अधिश्चास प्रकट 
होता है। पुनः यदि यही मान लिया जाय फ़ि प्रबन्ध कारियी 
परिषदों के। अपनी आवश्यकतानुसार धन एकत्र करने ओर 
'इच्छान॒ुसार व्यय करने को क्षमता होनी चाहिये तो प्रश्न यह 
है, कि वह किस के प्रति उत्तरदायी रहें। उनका भारतमन्त्री 
ओर पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहना तो वैसा ही अच्ु चित्‌ 
है, जैसा भारत-सरकार का | इस छिये उन्हें व्यवस्थापक परि- 
घदों के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिये और ब्यवस्थापक परि- 
थघदों के सदस्य सब निर्वाचित होने चाहिये | इस प्रकार प्रान्तों 
'के प्रबन्ध का नियन्त्रण प्रज्ञा-प्रतिनिधियों से होना चाहिये । 
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जो कर-दाता सरकार के विविध कार्यो के लिए घन देते है, 
उनके प्रतिनिधियों को ही उस घन के ब्यय करने के सम्बन्ध में 
पूरा अधिकार हाना चाहिये। कर-दाताओं का यह अधिकार 
सब सभ्य देशों में खीकार किया जाता है। भारतचर्ष में भी 
पैसा होना चाहिये । 





5७ 5 


ए्ल्ष्पक्छिंट 
केन्द्रीय व्यय 


सरकारी हिसाब--विदित हो कि सरकारी हिसाब का 
, बषं एक वर्ष की १ अप्रे७ से आगाशी वर्ष की ३१ मार्च तक 
. समझा जाता है। हिसाब का वर्ष आरम्भ होने से पूर्व उसके. 
सब आय व्यय का अनुमान किया जांता है | इसे बजर या आय- 
व्यय-अनुमान पत्र (8748०८६ 75877०४०) कहते हैं । इसे तेयार 
करने के समय गत वर्ष के आय व्यय के अनमान को संशोधित 
कर लिया जाता हैं; इसे संशोधित अनमान(२०५४४०० ५.9४94(०) 
कहते हैं। बजट के समय गतवर्ष का रूगभग ११ महीने का 
अखली हिसाब ओर शेष समय का अनुमानित हिसाब रहता है ! 
पोछे च्ष भर की आय व्यय के ठीक ठीक अंक मिल जाने 
पर दिसाब (8००००४५७) प्रकाशित होता है । 
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सरकारी श्ाय दव्यय में, व्यय का सहत्व-- 
व्यक्तिगत आय व्यय ओर सरकारी आय व्ययमें बड़ा अन्तर है | 
मनुष्य प्रायः पहिझे अपनी आय को देखते हैं और उसके 
अनुसार खर्च निश्चय करते हैं । इसके विपरीत राज्य 
अपने सन्‍्मुख पहिले यह विचार रखता है कि उसे देश 
में क्या क्या काम करने हें, उनमें /कितना खर्च होगा । 
इस खर्च के लिये वह अपनी आय-प्राधि के मार्ग निकालता 
है ओर विविध कर निश्चय करता है। हां, जब राज्य का 
खुर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है और करों के बढ़ाने से भी 
ठोक काम नहीं चलता, तव उसे क्रिफायत करने, ओर आय 
की लक्ष्य में रख कर खर्च करने का बिचार दह्ोता है ! 
परन्तु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी । साधारणतया 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, खर्च का हिसाब रूगाकर आय 
निश्चिय की जाती है | इसलिये भारतीय राजस्व के वणन 
में सरकारी व्यय का विचार पदले किया जायगा, और सरकारी 
आय का पीछे । 


भारत सरकार को व्यय--आगे भारत सरकार का 
सुलनात्मक व्यय दिया जाता है। 
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पिछले नक्शे से मालूम होगा--- 


(क) सरकार किस किस मद्द में और कितना कितना व्यय 
करती है। 


(ख) सन्‌ १६१३--१४ ई० ( यद्ध से पहले ) की अपेक्षा 
अन्य वर्षो में, भिन्न भिन्न मद्दों में व्यय कितना बढ़ा 
है । खुधारों के बाद हिलाब रखने के ढड़ः में कुछ परिवतंत 
हो गया है | तुलना ठीक करने के लिये सन १६१३--१४ ई० के 
खर्च के भअर्ु डस हिसाब से ( किफायत कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये हैं, जैसे वह उस वर्ष सुधार 
हो जाने की दशा में होते! 

(ग ) सन्‌ १६२२--२३ ई० में व्यय के अनुमान की कितनी 
कम रकम ( सिर्फ़ ३१ फी सदी ) के लिये भारतीय व्यवस्थापक 
सभा की मंजूरी ली गई है। खुधारों की तिःस्सारता कितनी 
स्पष्ट है ? 

(घ) सन्‌ १६२३--२४ ई० में व्यय के अनुमान जो कमी की 
गई है, वह कितनी कम है । 


सट्ठों का घ्योरा झौर झालेच ना--अब हम इस 


नकरे में दी हुई सन १६२२--२३ ई० के अनुमानित व्यय को 
मद्दों का व्योरा देते हुये उनके व्यय की थोड़ी थोड़ी आलोचना 
करते हैं। आवश्यकतानुसार किफ़रायत कमेटो के मत का भी 
विचार किया जायगा। 
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५ ०कमन्कमीहिप 


स्मरण रहे कि जो व्यय ऐसी मद्दों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय केन्द्रीय नहीं है, वरन प्रान्तीय है, चह केवर उन छोटे 
प्रान्तों का है जो प्रबन्ध के लिये चोफ कमिश्नरों के, परन्तु 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार के ही अधीन हें। ये प्रान्त पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, कूगं, अजमेर मेरवाड़ा, देहली, अंडमान निकोबार, 
ओर ब्रिटिश वलोचिस्तान हैं । 

-आय ग्रौप्ति का व्यय--इस मद्द॒में आयात निर्यात 
कर; मालगुजारो, स्टामप, जंग, रजिस्टरी, अफीम, नमक 
और देशी मार पर कर की आय वसूल करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, आदि के अतिरिक्त अफ्रीोम और नमक तैयार करने का 
खत्नच भी सम्मिलित है । 

सन्‌ १६२२-२३६० में इस कुछ मद्द का अजुमान इस प्रकार था 


उलहं फिर के हीं आ, की फनरी फेक कक पक. जिक्र“ फिलार पका किक 








कै न्‍ह आह कि # अर एल कह अिपजनी ही रे ३. १५५ भी किनन्‍री ये ये चिक्‍लन पिसननत 3. कल 


आयात निर्यात कर ६८,१७५,०००. रू० 
आय कर ७६,६८,००० ९; 
नमक २१,७३,२६,००० ५५ 
अफीम १,८६,२१,००० . » 
मालगुजारी १७५,५७,००० के 
देशी माल पर कर २,८७,००० पे 
स्टठास्प ११,८६,००० हि 
जड़ल ४८,२७)००० 
रजिस्टरी ४८,००० ११ 


५22७0 0202 20005/0 ५: 2 


येग ७५,७५३,३२२,००० रू० 
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अब नमक ओर अफीम का हिसाब लीजिये। नमक की 
मदद के खर्च का व्योरा इस प्रकार है-- 


सरकार द्वारा खरीदे नमक की कीमत २४७,६३,०० ०२० 











अन्य व्यय १,४६,६६,००० ,, 
येग १,७७,२६,००० 7? 
घटाओ--व्यवस्था पक संभाकी की हुईं कमी १, ७१, ००० ,, 
भारत में खच १,9२,५८,००० ? 
इड्रलेण्ड में ? 9१,००० », 
समस्त येग १ ७३,२६,००० रू० 


अफीम के लिये, पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल और 
नियंत्रण में परिमित स्थान में ही बोये जाते हैं। कुल अफीम 
सरकारी एजण्टों के हाथ वेची जाती है। इस मद्द के खर्च का 
व्योरा इस प्रकार है-- 


अफीम को खरीद, काश्तकारों को 








दी हुई पेशगी सहित, १,६७,५८,००० रू० 
अन्य खच १६,६८,००० ,,. 
घटाओ-- व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी २,००, ००० ,, 
भारत में व्यय १,८५,५६,००० ” 
इड्ूलेण्ड में ,,. ६७०५९०० » 








कुल योग २१,८६,२१०००२रू० 


केन्द्रीय व्यय ७५ 


3320003605 हज नए हिट ८5८ आहत ५ 5 रा गु 520 308 ही न्‍ीक रब नीषे जाओ भा। हीच आटथ हि जीभ हीप है च जा फ वी ही टच हीीफ टीफ हक सब हर 3 हा 
रेन्रलन---इस मद्द का ध्यारा इस प्रकार है--- 
सरकारी रेल 
नद्रण पर सूद १६,६६,७७,००० रू० 
कस्पनियों की छूगाई पूंजी पर सूद ३,३६,४८,००० ? 
स्‍लों के खरोदने में 








वाधषिक च्ति ५,०३,६०२०,००० ? 
क्षति पूति निधि ४७५,८२,००० ”? 
सहायता दत्त कम्पनियां १६,८३,००० » 
विविध २३,०७,००० », 
बम व 


३१ मार्च सन १६२२ ई० तक सरकरी रेलो में ६७५.०७करोड़ 
रुपये की रकम रूगी थी । रेलों से लाभ सन्‌ १५६०६३० से ही 
होने लगा है, पहले बराबर घाटा ही रहता था। हिसाब से 
मालूम हुआ है कि सन्‌ १६१५-१६ ई० तक घाटा पूरा होगया । 


रेलवे कमेटी को रिपोट--रेलों के आय व्यय के' 
सम्बन्ध में सन ११५०-२१ इ० की रेलवे कमेटो की रिपोर्ट का 
मुख्य अंश यह था -- 


रेलवे बजट अलग तेयार किया जाय ओर बड़ी व्यवस्थापक. 
सभा में पास कराया जाय । रेलवे विभाग अपनी आमदनी 


अपककजजनी प००- केक !२०३६००४०।७३७- पा ना(#०भा३ ७५ ॥॥० सहवाग न # क़मा-म०क ७ आआ।. ।फम्णएक- अप क-मकनमकनाकदमञ कम लय कनपनन जन + 


६9८ श्री शारदा” मार्च १५२२, के आधार पर ॥ 


६ भारतोय राजस्त्र 
और खर्च का जिम्मेदार हो | रेलवे-ऋण का व्याज चुकाने पर 
बाकी बचत को स्वेच्छानुसार व्यय करने की उसे स्वाधोनता 
होनी चाहिये । वह चाहे उसे नया काम ज्ञारी करने के लिये 
'लगाबे, आगे के लिये रख छोड़े, अथवा उसे खुधार या उन्नति 
के कामों में खर्च करे | हां, सरकार उसके हिसाब की जांच 
निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा कराती रहे । 

इस विषय पर फिर से विचार करने के लिये भारत सरकार 
मे नवस्वर सन्‌ १६२१ ई० में एक नई कमेटी नियुक्त की, जिसने 
यह सिफारिश की, कि अभी हाल मैं श्लवे बत्नट अछूग न रखा 
जावे; क्योंकि उसके अलग रखने से जो क़रीब ११ करोड़ रुपये | 
की वार्षिक कमी होगी, उसकी पूर्ति करना भारत सरकार के 
लिये बहुत कठिन हो अवेगा | इस कमैटी ने एक सिफारिश 
यह की है कि पांच वर्षो के रेलवे खुधारों का कार्य-क्रम पहले 
से तैयार किया जाया करें ओर जितनी रकम की जुरूरत हो, 
वह पाँच साल के लिये एक दम मंजूर कर दो जाया करे । 
इस सिफारिश के अनु लार आगामी पाँच वर्षो के लिये ( सन्‌ 
१६२२-२३ से सन्‌ १६२६-२७ तक ) रेलवे-बोर्ड ने खर्च का अनु- 
मान इस प्रकार किया है - 


हा हो 5 मी टीप हीप ही १ शीड हक की हज जी कि जजि जि ल्‍ीचुढरीय ली /जीपालीक का. सह 
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माल के डब्बों के लिये, ४८.५. करोड़ रुपये 
मुसाफिरों के डब्बों के लिये... १८.० ० 
ऐ'जिनों के लिये' ३०.० 8 
पुरानी लाइनों ओर पुलों को 
सुधारने के लिये १०,० के. 
लाइन दोहराने के लिये १२.५ न 
गोदाम ओर स्टेशनों के लिये. २०,० रख 
कारखानों के लिये' . १०,० ये 
ज्ञिन छाइनों का बनना आरम्भ 
हो गया है, उन्हें पूरा करने के लिये. ५.० |... 
येग १५४. करोड़ रुपये 


नवीन कमेटी ने अन्तठः अगले पांच वर्षों के लिये १५० 
करोड़ रुपये मंजूर किए. । इस हिसाब से प्रति वर्ष रेलवये. 
सम्बन्धी कामों में ३० करोड़ रुपये ख़च किये जायेगे । 

किफायत कमेटी का सत-किफ़रायत कमेटी ने 
लाइनें उख।ड़ने ओर फिर से बैठाने की फजूछ खर्चों की आलो- 
चना को है, और ऐसी लाइनों के ख़चे की ओर चिशेष रूप से 
ध्यान दिलाया है, जिनसे इस समय मुनाफा नहीं होता। 
कमेटी का खयाल है कि कितनी हो लाइनों में ज़्रूरतसे ज्यादा 
ऐजिन और डब्बे रखे गए हैं, उसकी सिफारिश है किवे-मुनाफ 


9८ भारतीय राजस्व 


कि तर्क ोभ के, करके रॉक ढक इथ अथ ##१ लीक, परी की ढक आग रच हक हक आती हि >टीक अर जी फ हक वरीय,ली हक तीर मीके ढक कि ढक टीय, हक हिल लय रथ तकलीफ हक तक #त5 हध,ही३ करीब # जी हट हि जा थ हफ कभी हक के है हि कक रथ, जय; # का मेए #ी,कपित और, #ग्क, 


की छाइनों का खर्च घटाया जाय | सब रेलों में काम चलाने 
का खर्च, इस हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी 
पूंजी रूगाई है, उस पर मामूलो हारत में कम से कम ५॥ 
फीसदी मुनाफा हो। रेलवे के ज़मा-खर्च रखने के ढंग में संशो- 
घन किया जाय, रेलों के एज्नन्ठ जनरल मेनेजर कहें जाया छरें 
ओर थे अपनी रेलवे के इन्तज़ाम खर्च तथा आमदनी के जिस्मे- 
दार रहें | सन्‌ १६०२-२३ में ६८, ५६,००,००० रू० के खर्च का 
अनुमान किया गया था। कमेटी का प्रस्ताव है कि सन्‌ १६०३- 
२७ ई० में ६७ करे/ड़ ही खर्च किये जांय । इस प्रकार ७॥ करेड़ 
की किफ़रायत की गई है। सन्‌ १६२३-२४, ई० में ६७ करोड़ हो 
खच्च किये जांय । इस प्रकार ७। करोड़ की किफ्रायत की शई 
है | सन १६२३-२७ ई० में कुछ आय ६५०,५७, २७,००० रू० होने का 
अनुमान किया गया है, इसमें ६७ करोड़ रुपये रेलवे चलाने 
के ख्च का निकल जोने से शेष ३१ करे।ड से अधिक वास्तविक 
आय रहने का अनुमाव किया गया है । 


३-अ्ाबपाशी-इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 


ऋण पर सूद ६,५१,००० रू० 
अन्य ब्यय १,३३,००० 7 
आबपाशी के लिये निर्माण कार्य. ३५,९०० ” 


+. पदक करता, 
७७७७७ रण 


योग ११,१६,००० * 
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डटागर कलगम ही कह हक लय काज( करी, आम कक; तीफा हरी पे; ८ की जिन, ही ताक ,तीय, लरीयर, लगा जी कील लरील, तरीशकतरभय दी, अभय री करी 3 री तर कक अन्‍य री तर करत हरा, हरीश ही. हरी. पर मी रानी, हट ३ दीप, डरीीय मरिफक #रमे तरीता; कशीषद अरिभक करन की #िन॥ हर परन्‍षया#रकण, /त के आर डिक ॥ट कक अटीकस ऋचा /%०/“»ह कारमक + 


४-डाक ओर तार--इसर मद्द का ब्यौरा इस प्रकार है- 


ऋण पर सूद ६,००,०००रूपये' 
अन्य व्यय ३१,६१,०००० 
येगग ६9,६१,०००१ 


फकिफायत कमेटी का सत--इस मद्द में, किफ़ायत 


कमेटी के मतानुसार मुख्य मुख्य वचत निम्नलिखित होनी 
चाहिये-- 


कर्मचारी घटा कर २० लाख रू० 
डाल लेज़ाने के काम में ७ 9? 
डाकखाने आदि बनाने और रखने में ६ 9 »9 
सामान खरोदूने में पछ ? » 
कर्मचारिये। के मकान किराये ओर सफर खर्च में ७ ” » 


कुर्सो मेज़ आदि सामान तथा 
आकस्मिक आवश्यकता में श्षु # २ 
इ'डोयोरपियन तार विभाग की छोटी छोटी बातों में ७ ?? _ * 
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५० सिकेस्लअनक हज का चल चेक किलर थे हरी कटी फेल तरर री कह ढक मच कल हरीजिट कि, फिट मे कीच न्‍ट ज़ी तक आते कक बिता ला जलन ८ फटीयिटा न नाव ही ५ ४ चहल कट कमीफटीअरीधल क हा लीकेल फल % >> रे मा 
हर किया! 2ॉँ१९५४*१५, रा ं हह की. 


९ 
१-सावजनिक ऋण का सूद-इस मद्द का व्यौरा इस 


प्रकार है-- 
साधारण ऋण का सूद २८, २७, ३१, ०९० रूं० 
घटाओ--रेल को मद्द का सूद १७, ४६, ६१, ९९० ” 
” पंचाई की मद्द का सूद ६, ५१, ००० ? 


» डाक और वार की मद्द का सूद छ ९९ ००० | 
» प्रान्तीय सरकारों से लिया 


जाने वाला खूद २, ६६, ७३, १०० ” 


निशनिनिनिनिकीननन नल न. ३४७७४७४७एशएशआ 22 तााा्ाककाअमाकातकक ५ कआाापधवाआकात कक मिफ काम मम कक घटक 


शेष--साधारण ऋण की मद्द का खूदू_ &# ४ ४६, ५०० » 
कक के ३६ छह कर हा 
सेविंग बेंक और प्राविर्डेट फंड आदि 


अन्य देनियों पर खूद ३, २३, दे) १९० ? 
क्षति पूर्ति निधि २, ०७, ००, ००० ,, 

मल किननिविनिनिन जनम नया ४३७७७ 
येग १७५, २०, ०६, ००९० ,, 


इस विषय का सर्विस्तर उद्केख आगे सतंत्र परिच्छेद में 
ईक्कया ज्ञायगा । 
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>(रि.जररे अीीक के एरोक बिका की हरी #हच; लि दर पथ ८5, ० "९९ जे 08, करीपड करी 


सिविल शासन--इस मदद का ब्यौरा इस प्रकार है--- 


शासन व्यवस्था 
गवनर जनरल, चीफ कमिश्नर, 
और प्रवन्ध कारिणी कौंसिलें 
व्यवस्थापक सभायें 


सेक्रेटेरियट ध्येर हेड कारों के आफिस ८०, ३१५ ००० 


छोटे प्रान्तों के ज्िले। के शासक 
आन्तरिक विभाग 

हिसाब की जांच 

न्‍्याय विभाग 

जैल 


पुलिस 

बन्दरगाह 

इसताई धर्म विभाग 
राजनेतिक विभाग 
विज्ञान 

शिक्ष। 

स्वास्थ ओर चिकित्सा 
कृषि 

उद्योग घन्णे 

हवाई जहाजादि 
विविध विभाग 


तमाम 0७७७७ ७७७७७/ 


योग 


२०, ७६, ००० रू० 


मा 
८, ५०, ००० 


न 
१६, १७४, ७७० नी 
७६, ६१, ००० ” 
८१, ७६, ००० 
१२०, ०२, ००० 
७3७, २१३, ००० ?? 
८९१, २६, ००७० 
२७, ०८, ००० ” 
३०२, ४२, ००० ?? 

२, ८८, ६६, ००० ” 

१, ०८, १८, ००० ? 
शेर, ५०, ००० * 
४६, ६८, ००० ” 
२२, ६६. ००० ” 

१, ७88४, 9००० ५ 
छं८, ००० “ 
२५, ६८, ००० ” 


धराकदाला अपद॥॥9०) जाना, +काााा॥०-अाकाकाादानतााादू ५९०+वदाकाकं आकाबानककाबवााामदी 


६, ७४७, ०९६, ०००० 


डॉ 


पु 
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अब ,ह#त #१६, ३, /ह ९ _ज,हल३ हज, # ९ कह 2" ७ का हक न्‍भक जीक ह७ डक 


भारतवष में ऊंची नौकरियां प्रायः अंगरेजों को ही दी 
जाती हैं | यहां उन्हें कितना भारो भारी वेतन दिया जाता है, 
इसके कुछ उदाहरण ली जिए;--- 


अधिकारी वाषिंक वेतन 
गवनर जनरल २, ५०, ८०० रूु० 
गवनंर जनरल की प्रबंध कारिणी कॉसिल 

के मेम्बर; प्रत्येक <0, ००७० !”' 
कमांडरन चीफ क्‍ १, ००, ००० ” 
चीफ कमिश्नर, प्रत्येक ३६, ००० ? 


ऊपर सिर्फ वेतन के अंक दिए हैं । अलांडस के अंक देख- 
कर ते ओर भी अधिक चकित होना पड़ता है।७ जून सन 
१६२३ ६० के “ यंग इ'डिया” के सप्तिमेंट के लेख की कुछ बातें 
आगे दी जाती हैं । उसमें वाश्सराय के वेतनओऔर अलाउ'स का 
हिसाब इस प्रकार दिया है-- 


वेतन २, ५०, ८०० रू० 
' व्यय प्रधन्ध सम्बन्धी 

( 57079।५४7ए ) अलाॉड्स ७3०, ००० रू० 

कंटे कू ( ०००७०००६८ ) अछाउस १, ५६, ००० रू० 

स्टाफ ओर खानदान ४, 9१, १०० रु० 

दोरे का ख़्च ३३ ५५, १०० रू० 


बेंड, शरीर रक्षक ( 8०१५-४०७० ) और 
व्यक्तिगत स्टाफ (फौज की मह्द में). ४, ३६, ००० रू० 


अक्रालवरब्ाइभमबतम सपना सारा फरापारशातलाातस 


ये . . १७, १८, ६०० रू० 





'कुफानपधाक्काअल 2 नाकाम शक 
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सम भ्ातम? हरि का, पटजिरीरए,टीप,ति गिर # भि,.क्‍ी कि अफि औपि,ओी पे है. हक लीक मच आस रच 2 कि, अथ हक करीय मद अय हच ली, जम 5, टी जप हाथ पक हा च,ह हद हक शी हि हक तय हक टी परी ली रे ह॥ कोर ह१ नम 


इस प्रकार केवल वाइसराय के लिये हमें प्रति वर्ष १७ लाख 
रुपये से अधिक खच करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रधान का वाधिक वेतन १५,००० पौंड ( अर्थात्‌ २ छाख २५ 
हजार रुपए ) प्रज्ञातंत्री फ्रांस के प्रधान का वेतन ४००० पौंड 
६ अर्थात्‌ ६० हज़ार रुपये ); ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री का 
वेतन ५००० पाौंड ( अर्थात्‌ 9५ हजार रुपए ) है । इन्हें इसके 
आतिरिक्त रहने का मकान ओर मिलता है | क्या ये अधिकारी 
भारतवर्ष के वाइसराय से कम महत्व के, कम शक्ति शाली या 
कम आदरणीय है? सम्भवतः डनकी वेतन जितनी कम है, 
उतनी ही येग्यता अधिक है। 
भारतचर्ष के अधिकारियों के वेतन ओर अलाउसख की वृद्धि 
शी विलक्षण रूप से होती है। किफायत-कमेटी की रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि केन्द्रीय प्रान्तीय सिविछ शासन सम्बन्धो 
स्टाफ के कर्मचारियों की संख्या सन्‌ १६१३-१७ से १६२३-२७ 
"हू० तक केवल १० फो सदो दही बढ़ने पर भी उनके वेतन और 
अलछाउ'स की रकम १०१ फी-सदी बढ़ गई है। सन्‌ १६१३-१७ 
में, इस मद्द में, २० २०, ६८, ००० रू० खर्च रुए थे, सन्‌ १६२३- 
5७ दई० मे उसका अनुमान ४०, ७७, ६६, ००० रु० हुआ। 
इत लोगों की छुट्टो के नियम भी ऐसी डदारता से बनाए 
आए हैं कि उनके द्वारा होने वाले काम में हज न होने देने के 
चास्ते कम से कम ४० फी-सदी आदमी अधिक रखने पड़ते हैं । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सर्के उसके लिये हमें 


<८७छ भारतीय राज़स्त 


जम का के ही बरीय #/ व कराकर ऋरो। #ॉि९ की िलजरॉस्कि अब पिकुक्‍ कै चिएु यचि न टच १ हल #ज,नरफिर पक जआ ,आ ५३ हज "कह १ै५की ये, कफ न्‍ कि कक 8०४४७, 


१४० रखने पड़ते हैं । इस अंधाधंध व्यवहार की भी कुछ सीमा 
है ? इसका अन्त कब होगा 


किफायत कमेटी का सत--किफायत कमेटी ने इस 


मदद में ५१ लाख रुपये का खर्च घटाने के लिये सिफारिश की 
है । इस समय इस मद्द में १६ लाख रुपये 'ऋण प्रबन्ध! के लिये 
है । कमेटी ने यह रक्‌म 'सूद! की मद्द में डालने का कहा है। 
इसके अतिरिक्त ओर किफ्रायत इन ख़ास खास बातों में की: 
जाने की सलाह दी गई है-- 

क--चपरासियें की संख्या घटाई जाय । 

ख--रेलवे, डाक ओर तार के मिलाकर एक विभाग कर 
दिया जाय, और व्यापार, उद्योग, राजख, खेती, शिक्षा, स्वास्थ 
तथा निर्माण का काय केवल दो विभागों (व्यापार और साधा- 
रण ) में बांट दिया जाय ओर इसमें १७ छाख की बचत की 
जाय । 

ग--आबपाशी-इन्स्पेकूर ओर शिक्षा कमिश्नर .न रखे 
जांय । 

घ--केन्द्रीय समाचार कार्यालय में चार लाख की वचत 
की जाय | 

हु-- इंडिया आफिस के यहां से जाने वाले खर्च की फिर 
से जांच की जाय और उसमें हाई कमिश्नर के दकर के काम:' 
में क्िफरायत की जाय | 


कैन्द्रीय व्यय . - ८पू 
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कमेटी के परामश विशेष उपयेगी नहीं । केवल दो चार 
बड़े बड़े पदों के हटाने से काम नहीं चड़ेगा। सभी पदों का 
चेतन निष्पक्ष भाव से खश्थिर होना चाहिये; रंग या ज्ञाति का 
सेद भाव नहीं रखना चाहिये | यदि अंग्रेज साधारण न्यायात्र- 
मे।ददित वेतन पर काम न करे तो खदेश-प्रेमी भारत-सन्तानें 
से काम क्ये न लिया ज्ञाय ? 


$-सुद्रा, टक्साल और विनिमय--इस में करेंसी 
के दूकर ओर ठऋसालों का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त 
१ अप्रेल सन १६२० ई० से, यहां हिसाब दो शिलिंग फी रुपये 
की दर से तैयार किया जाता है, परन्तु असल में भारत सर- 
कार के। लगभग १ शिलिंग ७ पेंस फो रुपये को दर से खर्च 
करना द्वोता है। इस प्रकार इड्लेण्ड में खर्च के लिये एक पोंड 
के पीछे १५ रु० देने होते हैं ओर हिसाब में केवक १० रू० रखे 
जाते है । इससे जो फ़ूरक पड़ता है, वह विनिमय की मछद्द में 
डाल दिया जाता है। 


इस कुछ मद्द का व्योरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा ६७8,३० 3०२०७ रू ० 
 रकसाल २१,६२,०००  ” 
विनिम ६,६७,७५०,००० ४ 





यैग १०,८१,७२,००० 


८ भारतीय राज़ंस्व 


हु 
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८-सिविल निर्माण-काय--इस महू में भारत सरकार 


से सम्बन्ध रखने वाले मकान तथा द्कर एवं समुद्रों में रोशनी 
घर आदि बनाने तथा उनकी मरस्मत करने का व्यय सम्मिलित 
है। सन्‌ १६२२-२३ ६० में इस महू का कुछ अनुमानित व्यय 
१,६१,४६,००० रु० था। 


८.चविविध--इसका ब्यौरा इस प्रकार है--- 








अकाल निवारण २७,००० रू० 
पेन्शन २,७८,०९६,००० 
स्टेशनरी ओर छपाई ६६,३६,००० ?” 
विविध ६१,१६,००० 
येग ७,०५,६१,००० रू० 


किक 
९० नसरनिक व्यय--इसका स्धूल ब्योरा इस प्रकार है... 
(क) सेना काम करने वाली (६//००४४८) ५७,२६,००,००७० 


” काम न करने वाली 9,8१,३३१००७- 
(ख) समुद्री बेड़ा १,३३,६६, ००० 
(ग) सैनिक मकान आदि 3,६9,८५, ००० 





येग ! ६७,9७२, १७, ००० 
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ध् 
| कै 


केन्द्रीय व्यय 


पूर्बोक्त सेनिक व्यय के अंके। से स्पष्ट हागा कि (के) 
अर्थात्‌ सेना की मदद में कुल ६१७० लाख रुपये का खच है । 
इसमें से ५०१३ छाख रुपये का खर्च भारतवर्ष में है भर शेष 
११७७ लाख रुपये का ख> इगलड में । 


सेना के इस ख्् का कुछ और विस्तृत व्योरा इस 
प्रकार है-- 


भारतबष॑ं में लाख रुपये 
स्थायी सेना ३०३६ 
शिक्षा, अस्पताल, डिपो आदि ८०७ 
सेना का हेडक्काटर आदि १८३ 
हवाई फोज आदि ६६ 
स्टाक-हिलाब श्र 
विशेष कार्यकर्ता १६६ 
विविध १७५ 
कार्य न करने वाले ३६६ 
सहायक ओर टेरियेोटिपल ११६ 








येग ” छठ १३ 


थे, हि, 


घ्घ८ 


अ्जकार पदक कुक 


भारतीय राजस्व 
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इड्ूलेण्ड में ( लाख रुपये ) 


भारतवष में प्रिटिश सेना के 
काय्य के बदले वार आफिस 





के देने के वास्ते १७६ 
भारतवष में काम करने वाली ब्रिटिश सेनाओं 

की यात्रा के समय का वेतन, ओर भत्ता २२ 
अफसरों के फर्लो का भत्ता ६३ 
अफसरों के परिवार, विचांह आदि का भत्ता 9६ 
ब्रिरिश सेना से लिए हुए स्टोर के बदले वार . 
आपफिस के देने के वास्ते १३ 
ब्रिटिश सेना के कपड़ों का अलाउं स क्‍ प्र 
बिटिश सेना की बेकारी का बीमा १० 
विनिमय सम्बन्धी र्५ 
स्टोर खरीदने के लिए ७५ 
हवाई फौज आदि ३० 
स्टाक-हिसाब १७७ 
विविध १०७ 
काय न करने वाले ३७५ 
येग ११७५७ 


सैनिक वयय को बुद्धि-दरिद्र भारत में सेनिक व्यय 


का इतना बढ जाना अत्यन्त दुखदायी है। सन्‌ २८५६ ई० में 


हैः 


यहां इस मह का खच १५॥ करोड़ रुपया था, सिपाही विद्रोद 


केन्द्रीय व्यय द्ध् 
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के पश्चात्‌ १७॥ करे।ड रुपये हुआ, ओर सन्‌ १८८५ ई० में यहदद 
डयय १७ करोड़ है! गया । सन १६२१-२२ में यह ७9.६ .करोड़ 
पर पहुंचा । 


सावंजनिक ऋण का एक प्रधान कारण सैनिक व्यय की 
यह भयंकर वृद्धि है । इस लिये उसकी पक वड़ी मात्रा सैनिक 
व्यय के लिये छी हुई समभकनती चाहिये, और ऋण के सूद 
का एक बड़ा माग सैनिक व्यय में ही ज्ञोड़ना चाहिये। पुनः 
स्रीमा प्रांत की रेले भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण ही 
बनाई जाती है; और उन में जो घादा रहता है, वह भी सेनिक 
व्यय में सम्मिलित होना चाहिये | इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोड़ कर “यंग इ डियाके राजस्व” ओर अर्थ सम्बन्धी सप्लीमेंट 
के लेखक का कथन है कि सन्‌ १६२३-२४ में जो ६४ करोड़ 
रुपये सेना में खर्च होने का अनुमान किया गया हैं, चह वास्तव 
में ६० करोड समभा जाना चाहिये । यह केन्द्रीय सरकार के 
कुल व्यय का ७०फी सदी होता है । 


वृद्धि के कारण--(क) सन्‌ १५५७ ई० के सिपाही 
विद्रोह के पहिले यहां अंगरेज़ लिपाहियों की संख्या ३६ हज़ार 
ओर देशी सिपाहियों की २३१ हज़ार थी । विद्रोह के पश्चात्‌ 
सरकार ने तय क्रिया कि प्रति दो देशी सिपादहियों के पीछे एक 
अ्ंगरेज़ी सिपाही रकखा जाय, ओर भारतीय सेना का प्रयन्ध 
इंगलूड के युद्ध विभाग अर्थात्‌ वार आफिस ( ४४०४ ००० ) से 


६० भारतीय राजस्व 
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हो | एक अंगरेज सैनिक उसी पद पर काय करने वाले देशी 
सेनिक की अपेक्षा सब मिल्ला कर प्रायः पाँच छः गुना वेतन 
पाता है। इसके अतिरिक्त उनका तथा उच्च अंगरेज़ अफसरों का, 
इंगलूड से आने जाने तथा पेंशन का व्यय भी भारत सरकार को 
देना पड़ता है । 

(ख) वेतन ओर पेन्शन के अतिरिक्त अंगरेज़ सैनिक्रों को 
तरह तरह के अछाड स मिलते हैं । अयोग्य तथा भरे हुये सिपा 
हियों के घर वालों को धन देने के लिये खैरात की मद्द खुली 
हुई है । महा युद्ध के वाद्‌ वार आफिस ने दो नयी मद और 
निकाल दी हैं। उनमें एक का नाम है बेकारी का बीमा, ओर 
दूसरी का, व्याह का भत्ता | कमेटियों को बैठक और विनिमय 
आदि अन्य अन्य मद्दों में मी वार आफिस भारत सरकार से 
प्रति बष करोड़ों रुपये लेता है । 

(ग ) अ्रँगरेज सिपाही यहां थाड़े दिन नोकरी करते हैं, ये 
भारतवष के प्यय से शिक्षा पाकर ४।७ वर्ष के लिये यहाँ आते 
हैं, ओर पीछे लौटकर जन्म भर के लिये भारत के घन से मौज 
उड्डाते हैं, ओर त्रिटिश सरकार की रिजर्व ( रक्षित ) सेना का 
काम देते हैं। 

(घ) युद्ध की नई नई आविष्कृत बहु-मूल्य वैज्ञानिक 
सामग्री भी सेनिक व्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है । 


( डः ) भारत-सरकार ने सन्‌ १८५६ की पश्चिमात्तर सभा 
से आगे बढ़ कर देश को बड़ी हानि पहुंचाई है। वर्जिरिस्तान में 


केन्द्रीय व्यय '६१ 
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वह प्रति वर्ष करोड़ों रुपये स्वाहा करती है । कम उपज्ञाऊ भूमि 
में निवास करने वाली खत-त्नता-प्रेमी वीर जातियें की प्यारी 
खतंत्रता में हस्तक्षेप करने से सरकार की नेतिक और आर्थिक 
हानि अनिवाय ही है । 

(च ) भारतवर्ष की सोमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया. 
खर्च करने के लिये ब्रिटिश पार्लिण।मेण्ट की खीकृति की आवब- 
शयकता हे।ती है । उस समय कुछ चाद-विवाद ते होता है, पर 
ग्रायः खीकृति मिलने में शंका नहीं है।ती | “सन्‌ १८३८ ई० से 
१६०० तक अफगानिस्तान, सूदान, चित्रा, तिव्वत टांसवाल 
आंदि में १२ युद्ध हुए । इन युद्धों से, तथा गत महायुद्ध के समय" 
मेसेपेटेमियाँ ओर केनिया के युद्धों से ब्रिटिश साम्नाज्य की: 
वृद्धि हुई है, फिर भी इन युद्धों के खुच का बड़ा हिस्सा भारत- 

' बरष के। देना पड़ा है। इसके विपरीत उपनिवेशों के लिये रखी 
हुई सेना, जल-सेना ग्रादि का खर्च इंगलड के राज-केाष से 
दिया जाता है ।” ह 

( छ ) भारतवष को इँगलेंड के जहाज्ी वेड़ के खर्च में भाग 
लेना पड़ता है | कहा जाता है कि नाम-मात्र के खर्च से भारत 
को रक्षा हो रही है | वास्तव में यह बेड़ा त्रिटिश साम्राज्य की: 
रक्षा करने ओर संसार में उस की प्रभुता बनाये रखने के लिये 
है। यदि यही माना जाय कि उससे भारतवष्ं की भी रक्षः 
होती है, ते। यह रक्षा भी ब्रिटिश साम्राज्य ओर विशेषतया: 
ब्रिटिश द्वीपों के स्वार्थों को रक्ष। के लिये है । 
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क्रिफायत कमेटी का सत--क्रिफ़ायत कप्रेटी ने सेना 


सम्बन्धी विविध भागों में की जाने वाली किफायत की व्यौरा 
अ'गी लाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह मत प्रकाशित किया है-- 

क--ल ड़ने वाली फ़ोज़ घटा कर तीन करोड़ की किफ्रायत 
की जाय । 


ख--प्रबल रक्षित सेना रखी ज्ञाय, जिससे युद्ध के समय 
हिन्दुस्थानी बटालियनें २० फी सदी घटाई ज्ञा सकें। 

ग--मेटर गाड़ियां ज॑गी जहाज़ और स्टाक घटाये जांय, 
सामान-संग्रह ओर फीजी कार्य में किफायत की ज्ञाय । 

कमेटी ने यह खीकार करते हुए भी कि यहाँ शांति काल में 
भी युद्ध-काल की तरह सेना रक्खो जाती है, सेनिक व्यथ में 
केवल १०।| करोड़ की किफरायत की. सिफारिश की है | भारत- . 
बष की भयंकर द्रिद्वता को देखते हुए उसे इस मद्द में अधिक 
नहीं, ते इससे तिशुनी क्रिफ़ायत की तो सिफारिश करनी 
चाहिए थी। 


स्सेनिक खच घटाने के उपाय-(क ) भारतीय 


सेना का इँगलेंड के वार-आफिस से सम्बन्ध तोड़ कर 
. डसका प्रबन्ध सारत-सरकार के हाथ में दिया जाय, और 
.. भारतीय व्यवस्थापक सभा के मताचुसार इस विभाग का व्यय 
6५ निश्चय हुआ .करे। इस समय वार-आफिस मन माना खर्च 
. भारत सरकार पर डाल देता है; यह अन्याय है । 
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आह फट किलर िक ती फल न्‍भि५,#यिन #रीपए ही यह कि, हक ८७ हा; जा /2 किए #क, तक परी आप, मत तय. जीत जी अचार री हज सर हगकिाीभ री जी की जज पा मीबि हरी, जि जि, हि जी कि ही # # $ हता६ क% 4 च, ८, टच, मीन, हकिय अयेद 27 / ३ /अ, /ल ७, हरी, 477१, #7%९ रथ, हि, 


( ख ) अँगरेज़ोी सेनिक जितने दिन यहाँ नौकरी करें, उतने 
दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उनकी शिक्षा का भार 
ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले, क्योंकि उसका अधिकांश लाभ 
उसे ही मिलता है| अँगरेजो सेनिकेां के अलाउ'स और पेंशन में 
भी उचित कमी की जाय । 


(ग॑) सीमा पार की खतंत्रता प्रेमी जातियों की खतंत्रता में 
बिलकुल हस्तक्षेप न किया ज्ञाय, वहां से सब सेना हटा ली 
जाय । 

( घ ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रखे ओर उसके बल को 
अपना बल समऊे, विश्वास पू्वंक सेना का भारतीयकरण हो 
अर्थात्‌ खर्चीछा ब्रिटिश भाग कम करके उसके स्थान में बी र, देश. 
प्रमी भारत संतान के भरती किया जाय | भारतवासियों की 
सेनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, जिससे समय पर 
स्वदेशवासी सख्य॑ अपनी रक्षा कर सके, और स्थायो सेना यथा« 
शक्ति कम रखनी पड़े । 


११---थिविल ष्यय, ओर रेलों में किफ्रायत 
करने को रकसम--यह एक असाधारण मह्ठ है । सन्‌ १६२३- 


२७ ई० का बजट उपस्थित करते हुए राजस्न-सरस्य ने कहा था 
कि ४ करोड़ रुपये कम ख़र्च किये जांयगे। वह उस समय यह 
न बता सके कि किस मद्द में किस प्रकार यद्द ख़र्च कम द्वोगा । 
इस लिये यद्द रकम इस विशेष मद्द में डाली गयी । 
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हज # 


१२---प्रान्तों के देना लेना--केन्द्रीय सरकार के 
प्रान्तीय सरकारों का जै। देना लेना /है।ता है, चंद इस मदद 
डाला जाता है । 


रन पे ह के शी प्रीकि की लीक हलक हक तीत # फटी हक #* कि हर के, # जे है के ही 


केन्द्रीय सरकार के खच के नक्शे में दी हुई मद्दी का चणत 
है।चुका । इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व 'हाम चार्जेज्ञ! 
का भी उढ्डेख कर देना आवश्यक हे । 


होम चार्बोीज (0)76 37265 )-भारतवष से 
यहाँ के शासन-व्यय निमित्त बहुत सा धन प्रति च्ष इंगलेड 
जाता है । इसे है।म चार्जेज, या विछायतो खच कहते हें 
ख० श्री० दादाभाई नौरोजी ने इस घन को 'भारत के लूट के 
रुपये! की संज्ञा दी है । अन्य लेखकों ने इसे 'ललामी का घन! 
'या “चूसनी” ( 0:४० ) का माल कहा है। 


विदित हो कि सन्‌ १६१३-१४ ई० में 'होम चाजे ज, में कुछ 
-२,०३११,४२३ पौंड, अर्थात्‌ ३०,४६,७१,३४५ रु०, व्यय हुए थे। 
डख समय से सन्‌ १६२१--२२ ६ई० तक आठ वर्ष में इस मद्दृ 
'की रकम लगभग डेढ़ गुनी हो गयी; १७,२७,१६,३६२ रू० 
का व्यय बढ़ गया । अतः प्रति वर्ष ओसत चुद्धि लगभग दो 
रोड रुपये हुई । इस का कारण यह है कि भारतवर्ष के जिम्में 
अति वष वेतत भादि के अतिरिक्त पेन्शन वगरह का ख़च बढ़ता 
जाता है। 


खा 
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इस खच के अच्तगंत भिन्न भिन्न भद्दों का ब्योरा इस 
प्रकार है 

















[| 
मद्ठ ' अनुमान 
है मे 
। हिसाब; रुपये में, कस 
| रुययों में 
विकीशर 5 5 8 कार 3 के 55 2 बी न को नबी 
( क ) आय प्राप्ति का व्यय | १३,१०, १६२ | ५४१,६६,००० 
(ख ) रेल के हिसाब में .१५,४६,५६,१८६ [१५,५६, ६७,००० 
गे ) नहर के हिसाब में 
(ग ) नहर के हिसाब ३७, एछ७५ |...“ ++ 
( घ ) डाक ओर तार 
कि ) ४3%: 80, ८9,000 


(डा ) ऋण का सूद | ५,२८,६७, १६१ | ६,१२,५६,००० 


( 
(च्च्) सिविल शासन १,०७,८६,०६२ | १,१७,६०,००० 


( छ ) मुद्रा, टकसाल ओर 


विनिमंय ६३,६६,७६६ ६७५,६६,००० 
( ज ) मुल्कों मकानात आदि २,६०,००३ १,४७,००० 


(अञ ) सेना के हिसाब में 


| क-रलककलक लत न+ “अल कलन 


१८,३४,०२ ज०५३ १५ | ७9,000 


जनक +»»»»क “मम मा-43»+. 3-33 धााकनात  ॥नक ७१ 3... पाम-अ» «मे ७७००ाजक०-भ ०, 





येाग 


| 

( के ) विविध | 98,9२,३२,५३६ | ३,५७,३३,००० 
। 
| 
। 
| ४४,७०,८७,३७२७ ७४६,०७,६६.,००० 
| 
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आज 2 आम आह कार्ड ,7०९-ै४“ेए्रर सजी भी चेमला गो फिलली हर भक्त फेडन अदा किक बि&ं क्‍जआं कटा १ किलर स्का ऋाी, रॉ /हॉँ कलजर पिकत, कल किसकी: कब महक 


होम चार्जेज़ के अन्तगंत सूद में यहां से प्रति चष एक बड़ी 
रकम जाती हैं । जिस पंजी पर चह सूद दिया जाता है चह सब 
उत्पादक कार्यों में ही लगी हुई नही है, जो उत्पादक कार्यों में 
है, उसका भी पूर्ण लाभ इस देश के। नहीं मिरता । रेल आदि 
का बहुत सा समान यहां तैयार कराया जा सकता है, फिर भी 
सरकार उसके लिये किसी न किसी बहाने से रुपया इ गरूड 
पैजती रहती है। खदेशी उद्योग धन्धों की उदच्नति की उसे 
यथेप्ट चिन्ता नहीं । इन सब बातों से यहां ख़चे का भार बढ़ता 
जाता है । 

सरकारी खर्च में बृद्धि-केन्द्रीय सरकार के खच 

की मात्रा गत पचास वर्ष से बढ़ रही है| महायुद्ध के समय से 
तो यह वृद्धि बहुत ही अधिक हो गयी है । 

सन्‌ १६१३--१७ ई० में खर्च ६६.७ करोड़ हुआ था । सन 
१६२१--२२ ई० का खर्च १४२८ करोड़ हुआ है। इससे मालूम 
हो जाता है कि केवल ८ वर्ष में, सिफ केन्द्रीय सरकार के व्यय 
में ७५३ करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हो गई ओर वह दुने से 
भी अधिक हो गया । 

निर्धन भारतवासियों के लिये यह कैसी निद्यता का भार 
है, यह पाठक खय॑ बिचार ले । 


सरकार को चाटा-पिछले कई वर्ष से सरकार की 
भयंकर रुप से बढ़ी हुई आधश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती । 
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निधन का ज2200000000५/४/४४/७७७॥ आज ओम आम न शमी न जी की पा न न न भी जल जन नरम कम न न 
हे 


बार बार डसे घाटा रहता है। घाटे की कुछ रकमें इस प्रकार 


है-.- 


सन्‌ १६१८-१६ ई० ६ करोड़ रुपये 
है 3६१६०४० २७ ,, ? 
9». १६२०-२१ ,, २६ #% 
3995 १&२१-२५२ 9 २८ + 3» 
४9 १६२०-२३ ,, है, 0 | 


योग १०१ करोड़ रुपये 


इस प्रकार केचरू पांच साल में १०१ करोड रुपये का 
घाटा रहा !!! 


किफायत कमेटी, सिफ साढ़े उन्नौस करोड़ 
की बचत--भारत सरकार ने नए नए टैक्स रूगाकर अपनी 
आर्थिक स्थिति खुधारनी चाही, पर वह सकल न हुई । अन्तत्वः 
सन्‌ १६२२ ई० में छाड इंचकेप को अध्यक्षता में एक किफ़ायत 
कमेटो इस लिये नियुक्त हुई कि वद्द भारत सरकार को राय दे 
कि उस के खर्च में कितनी कमी हो सकती है । इस कमेटी ने 
निश्ष छिखित हिसाब से सिफ १६॥ करोड़ रुपये का श्र्च घटाने 
को सिफारिश की है-- 


सेना में लगभग १०॥ फरोडं, रेलवे में ६ कशेड़, डाक जोर 
| ्छ 
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है... ०७ 28 हर #+, आक आ $ क+ लक आज, आप 'अलॉंके: आँर आर किए आय अर #न्‍य आज तरीके 4##%। हक # ३ #'क कक, ३३ /#१% ##० अहम; #श ्‌ पक, 8? अर भा ऋिए लोगस, आता, रंग, /तीपिक, 3० कय क्रकित तक, 8 मम 


तार में १ करोड़ ३७ लाख तथा अन्य मुढकी महकमों में ३करोड़ 
कुछ लाख घटाने का परामश्श हैं। 
इस किफायत के सम्बन्धमें कुछ विशेष बातें। हम, उक्त मद्दों 
का ब्यौरा देते हुए, पहले प्रसंगानुसार कह आये हैं । यह रिपोर्ट 
अत्यन्त असंतोष-प्रद है, जिस सरकार का वापिंक व्यय डेढ़ अरब 
के छगभग हो, ओर जिसकी अर्थिक श्वििति ऐसी खराब हो, उस 
की इतनी सो किफायत से क्या कल्याण हो सकता है? भिन्न 
भिन्न मद्दों में जो किफायत होनी चाहिये, उस का विचार हम 
कर चुके हैं | वास्तव में भारतीय शासन प्रणाली में नीति का 


मौलिक सुधार होने पर ही आधिक परिख्िति में यथेष्ट 
सुधार होगा । 

अस्तु, अब हम अगले परिच्छद्‌ में केन्द्रीय, आय का 
विचार करते हें । 





भा(त सरकार को झ्राय--आगे भारत सरकार को 
सखुलनात्मक आय दी जाती है, इस से मालूम होगा-- 
क--किस किस मद्द से सरकार को कितनी आय होती है । 
ख--सन्‌ १६१३-१७ ई० (युद्ध से पहिछे ) की अपेक्षा अन्य 
वर्षों में भिन्न भिन्न मद्दों की आय कितनी बढ़ी है। खुधारों के 
बाद हिसाब रखने के ढंग में परिवतंन हो गया है । तुछना ठोक 
करमे के लिये सन्‌ १६१३-१७ ई० की आय के अंक उस हिसाब 
से ( किफायत कमेटो की रिपोर्ट के आधार पर ) छिय्रे गये हैं, 
जैले बह उस वष खुघार हो जाने की दशा में होते । 
सट्द। का ब्योरा खोर अपालोचना-तक्रो के बाद हम 
उसमें दिये हुण सन्‌ १६२२-५३ ई० के अज्ञुमानित आय को 
मददों का ब्योरा देते हुए उनकी थाड़ी थाड़ी आलेचना 
करंगे । 
स्मरण रहे कि ज्ञो आय ऐसी मद्दों के सम्बन्ध में है, जिनके 
विषय प्रान्तीय हैं, वह केवल उन छोटे २ प्रान्तों के सम्बन्ध में है 
जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिश्नरों के, परन्तु वाघ्तव में। केन्द्रीय ' 
आरकार के दी अधीन हैं । | 


भारतीय राजस्व 
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खायोत-निर्यात-कऋर ( कस्टरूस )--इस मद्द का 
ब्योरा इस प्रकार है-- 
पदार्थ द्र आय ( रुपये ) 
१ सेना का स्टोर ओर युद्ध 
की खामग्री ३० फीसदी ८,५०,००७ 
२ कायला, काक ओर पेटेन्ट 
इंधन क्‍ ८ आना उन ५,००,००७ 
हे मद. 
(अ) एल, वियर, पो्टर, 
सोडा आद ८ आना गेलन.. 0९७९९९९० 
(आ) स्प्रिट ओर लिकर ७॥ फीसदी ! २,४३,००,००० 
(६) चाइन (शराब) |. १४७,००,००० 
४ द्यासलाई 5००7 200 
ग शा) फ्रीग्रास 
बकस ' २,०५,०९०,००० 
५ अफोम २७ सेर ३,००० 
६ मिट्टी का तेल £ )॥ गेलन | १)३०,००,००० 
७ शक्कर २५ फोसदों | ६,२५,००,००० 
< तंस्‍्वाकू विविध १,४०,००,००० 
६ सिगरेट ७५ फीसदी , १,०५,० ०,० ०७ 
१० मशोने २॥ | (|. ५७,००,००० 
११ अन्य पदार्थे | २॥ १?! (६०,००,००० 
१२ सूत कं । 


५ 
१३ घातुएं, लोहा ओर फोलाद| १० 


हि । 
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१७ रेलवे की सामग्री १० फीसदी [ १,७३,००,००० 
१५ भोज्य ओर पेय २५ १7 ६७,००,००० 
१६ कच्चा माल १७ 3 8५,००,००० 


१७ तैय्यार की गई चस्तुएँ 
(क) काटने का समान 


आदि जज २,०२,००,००० 
(ख) ले।हा, फ़ोलाद के 

अतिरिक्त धातुएं १५.” ८६ ००, ०6० 
(ग) खूती चोज़ें मा 
(घ) रुई का तैयार सामान, १५७ 9? | ६५,००,००० 

(ड) दूसरो तैय्यारी की : । 
हुई चीजे । १५७६ 2. | ७/५४,००,००० 
१८ विविध १५ 72 ६५9,०00,000 
१६ मोटर भर साइकलरू | ३० ” ८०,००,००० 
२० रबड़, दायर आर ट्यूब | २३१९ ६७ | २६,००,००० 
२१ रेशमी कपड़ ! ३० 7 ८०,००,००० 
४२० अन्य सामान । ३० !?? ! ६७५,००,००० 
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मिलनी मिनिलि मिनी लकी मनन न. २७७७७" 








२३ निर्यात कर | 
(भ) खाल और चमड़ा १५ । ६7,००००० 
(ब) कच्चा जूट १६ से ७॥$ तक 
फी गांठ 
तक फी टन 
(स) चावरू ८) मन | १,१०,००,००० 
(द) चाय १॥) प्रति सो 
पॉंड ६०,००,००० 
२७ सामुद्विक कर विविध २०,००,००० 
२५ स्थल कर १२,००,००० 
& खूती माल ३॥ फीसदी | २, ३५,००,००० 
२७ मोटर सिप्रट विविध 9५,00,000 
२८ मिट्टी के तेल १ृआनाफीग लन ४०,००,००० 
२६ गोदाम ओर बन्द्र का 
किराया आदि १०,००,००० 
निर्यात कर और आयात कर 
का येाग ४६,६१,५३, ००० 
घटदाओ >वापिप्ती कर १,४६,६६,००० 
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हू १# डरा हटील हक ही कर के की, भ के ढर करी किये हक आफ, हक ही रेज ने, की जम चर न्‍ी रा जे हरि, दीवार जीत लय ली जीप नील ५ जी जि जीप क्‍पि जी के ढा हा भी हज टीम ३ हक, टी कि नर मे, थक कि नी हमर घर, आज, /र किए नरक चर _ ७ ## चुकी # पा आयी. 


ओद्योगिकऋ देशों में इस मदद की हो आय प्रधात आय होती 
है। भारतवर्ष में सरकार के इस मद्द से होने वालो आप, अन्य 
मदुदों की आय की अपेक्षा अच्छी होते पए भो बदुत अधि कर नहों 
है | सरकार की मुक्त द्वार-व्यापार नीति (87०० (89० 9००५) 
इसके लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार के आशिक ख्त्तं- 
त्रता नहीं है, वह अपनी इच्छांचुसार आयात निर्यात पर 
कर नहीं रूगा सकती॥ इसका उदलेख पहिले किया जा चुका 
है । सरकार, ब्रिटिश व्यापारियें का बेहदूद दबाव मानती है, 
इसी लिये यहां तैयार हुए सूती माल पर साढ़े तीन फोसदी 
का कर लगाया जाता है; यह सर्वथा अनुचित है । 

सरकार के चाहिये कि विदेश से आने वाले तैयार पदार्थों 
पर, एवं यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पर खूब कस 
कर लगावे, जिससे विदेशी माल यहां चहुत अधिक महंगा होने 
के कारण उस की आयात कम हो, और स्वदेशी उद्योग घंधों के 
उत्तेजना मिले । 
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री] का 


आओ थे कीफे कक पक हक को ऋच क्रॉफ अे, को | आज कर कक आंच समा फके बम की ही हू छ अं की के च कॉल जकरीक ओ #9% करे न फकज #छ कब भ # 5 ॥क ऋाग क्त।आ # ऋण कब 4 हाथ हक कॉफी #।। अब; ही कण भी के हट 
फानक, 
00 आाआा ह। 
खाय कर झौर सुपर टैक्स--इस का व्यारा यह है।--- 








प्रान्‍्त आय कर सूपर टैक्स 

देहलो १२,१०.००० | ... «५. रू० 
बले।चिस्तान ४६,००० | ... बा 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ७,9३,००० २२,००० 
मदरास १,८०,०१,००० ७५६,००,०0०0  ? 
बम्बई ५,३०, १४,००० |२५६६,५२,००० ? 
बंगाल । 3,९५,००,००० ३५०५,००,००० 7? 
सयुक्त आन्त १,०१,२०,००० ४५,००,००० ” 
पंजाब |... ६७५,२६,००० | ७,05,००० ”? 
यर्मा १,५१,००,00० ६१,००,००० . ” 
बिहार उड़ीखा | दा निशिक गत 
मध्य प्रान्त । .. 989,८२,००० २०,७१,००० ” 
आसाम : १०,४३, ००० १,००,000 7” 
_भारतवष के अन्य प्रान्त <६8,८८,००० ३५२५५००० हु, 
“२७,७५०, ६८,००० रुपये 


घटाओ--वापसी कर 
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२.१७, <७, 05५७ हे 
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असली आय 


येग १६,७३,८८,००० + ८,0०७, १०,००० 
घटाओ--प्रान्तों का भाग 


२,३३, ११,००० रुपये 


२१९ ७२,००७ 2१ 
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केन्द्रीय सरकार की आय 





२२, ११,३६,००० रुपये 
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30 हक हरोक जि # के आि ही अहफ कढगक आए अतीक क्री कतीय परोथ हक एके की हक # कि की फेज कक आफ छीष #त पं चि जीय ह॑ 


डेट े हे #फ लत #9 ही ऑफ और 5 कॉम 'औीओ कि ही रीच हक हॉजि लीड हक टॉचि ऑफ हक 


व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फर्मों ओर संयुक्त हिन्दू 

परिवारों पर आय कर की दर यह हैः- 

दी हजार रुपये से कम वाषिक आय पर कुछ कर 

नहों लूगता । 

दो हज़ार से ४६६६ तक ५ पाई फी-रुपया | 

पांच हज़ार से ६६६६ तक ६ पाई फी-रुपया ! 

दस हजार से १६,६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 

बीस हज़ार से २६,६६६ तक एक आना फी-रुपया । 

तीस हज़ार से ३६,६६६ तक १५ पाई फी-रुपया। 

चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फी-रुपया । 

प्रत्येक कम्पनी और रजिस्टरी की हुई फ़म पर, चाहे उसकी 

आमदनो कुछ द्वी हो, डेढ़ आना फ्री रुपये के हिसाब से आय- 
(कर लगता है । 

सूपर टैक्स की दर निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) पचास हजार रुपये से अधिक आय होने की दशा में 

प्रत्येक कम्पनी पर एक आना फ्री रुपया है। 

(२ ) संयुक्त हिन्दू परिव।र पर ७५,०००) से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स आरम्भ होता है, अर एक लाख 
रुपये तक आय जितनी अधिक हो, उस पर दर एक 
आना फ्री रुपया है। एक लाख रुपये से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स उसी दर से लगता है जिस से वह 
किसी व्यक्ति पर रूगता है | 
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(३ ) क-व्यक्ति और रजिस्टरी न की हुई फर्म पर ५०,००० | 
से अधिक की आय पर सूपर टैक्स रूगता है 
ओर एक लाख रुपये तक आय जितनी अधिक 
हो, उस पर दर एक आना फी रुपया है । 


ख--एक छाख से अधिक की आय पर प्रति पचास 
हज़ार तक की वृद्धि पर सूपर टेक्स दो पैसा 
फी रुपया बढ़ता है | इस प्रकार डेढ़ छाख तक 
द्र डेढ़ आना फी रुपया ओर दो लाख तक दो 
आना फ्री रुपया, इत्यादि । 


ग--साढ़े पांच लाख से आय जितनी अधिक होती 
है, उस अधिक आय पर सूपर टैक्स की द्र छः 
आने फी रुपया है । 


सूपर टैक्स महायुद्ध के समय रूगाया गया था। यह 
अन्लुमान किया ज्ञाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह 
बंद हो ज्ञाय | परंतु जब कि सरकार का ख़र्च दिन दिन बढ़ता 
हो जाता है, तो इस दशा में जो टैक्स एक बार चाहे विशेष 
परिस्थिति में ही लगे, उसका फ़िर घटना तो प्रायः असम्भव ही 


हो जाता है। 


भारतवर्ष में आय कर और सूपर शैक्स को महद्द में सरकार 
को अपेक्षा-कृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत 
सा व्यापार आदि विदेशियों के दाथ में हो तो देश वार्सों की 


|» भला, ् 
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आमदनी कम होनी हो चाहिए, फिर इस मद॒द में सरकार केा 
ही आय अधिक कहां से हो ? 


के कक सके किक बम उहगक करण कि अरभा; #ती या अटीकण हक, जरिए ;/ किए वराप&, पतन धतथा+ अरीनि हरिज आरफत लक. मनन गा 


३इ--नसक-इस मद्दकी आय का ब्योरा इस प्रकार है।-- 








१६२४२--२३ का अनुमान 


स्थान 
रुपये 








१--उत्तरीय भारतवष-राजपुताना 
सांसर कील आदि, सुछतान 
पुर. पंजाब का नमक्र का 

। 


पहाड़, कोहाट मंडी, आदि २,१८,०८, ००० 








२--मदरास, पूर्चोतट १,७१,६६,००० 
३--बंबई तट ओर कच्छ की खाड़ी १,५६,२७,००० 
७---बंगाल १.६२, ८०,०00 
७--बमो ३७,००,००० 
६--बिंदहार उड़ीसा १,००० 

योग 39,१३,०६ ,००० 

घटाओो-- वा पसी २७,०६ ,००० 
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असली जाय . ॒ * ६,८५७,०३,००० 
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नं० १, २, और ३ की आय अधिकतर उन स्थानों में हा 
बनाये हुए नमक से ही होती है, नं० ४ और ५ की, अधिकतर 
बाहर से आये हुए नमक से होती है । 

सन १६२२-२३ ई० में सरकार ने ५,२६,००,००० मन नमक 
के खर्च होने का अनुमान किया परन्‍्तु-कर बृद्धि के कारण 
उससे कम खर्च की सम्भावना है। | 

सन्‌ १८८२ ई० से पहले भिन्न भिन्न प्रांतों में इस ठैक्स की 
दर सें अंतर था। उस चर्च सरकार ने सब जगह दो रुपए मन 
कस ऊगाया | सन्‌ १८८८ ई० में यह, ढाई रुपये कर दिया गया, 
' बाद में यह क्रमशः घटाया गया । सन्‌ १६०३ ई० में २) रु० हुआ, 
खन्‌ १६०१ ई० में १॥|) ओर सन्‌ १६०७ ई० में १) रु० मत रहा । 
स्तन १६१६ ई० में अन्यान्य करों की वृद्धि के साथ यह भी बढ़।, 
और १) की जगह १।] मन हो गया | उस समय राजख सदस्य 
ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजवं (रक्षित) साधन है, ज्ञिसका 
युद्ध-काल अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय उपयेग हो 
सकता है । सन्‌ १६२२-२३ ई० (शांति-काल) का बजट |उपखित 
करते हुए राजस्व-सदस्य ने अन्यान्य करों में फिए इसे बढ़ाने का 
“ अस्ताव किया था। परन्तु ब्यवस्थापक सभा के विरोध के कारण 
उस वर्ष यह न बढ़ सका । सन्‌ १६२३--२५४६० के बज्जट में फिर 
आय-ब्यय को समानता करने की फ़िकर पड़ी तो सरकार की 
द्रष्टि इसी पर गयी; अन्य करों के वह पहले बढ़ा हो चुकी थी । 


इस वर्ष भी नमक के कर को वृद्धि का बहुत विरोध हुआ। 


0 फर्क 
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परंतु सरकार ने खुघरी हुई व्यवापक्र सम्रा के मत की भी 

घोर अवहेलना करके इसे बढ़ा ही दिया | कुछ लोग इस कर में 
पालियामेंट के उदायता पूर्वक हस्तक्ष प करने को राह देख रहे थे, 

पर उस की भी परीक्षा हो गयी; भारत सरकार के कार्य का 
अजुमोदन हुआ, टैक्स पास हो गया और निधन प्रज्ञा पर एक - 
भार ओर बढ़ गया । 

नमक एक जीवनोंपयोगी पदाथ है और इसका कर एक 

पेसा कर है जो प्रकट अथवा गोंण रूप से राजा ओर रंक, देश 
के सब आदमियों पर छगता है | नमक तैयार करने का खब 

बहुत थोड़ा होता है, ( इस का हिसाब पिछले परिच्छेद में 
दिया जा चुका है ), कुछ किगये में खबर होता है। इस खब 
को छोड़ कर नमक के सूल्य का सब द्विस्सा कर पर निर्मर है। 
कर-बृद्धिक्रे कारण जब यहाँ नमक मंहगा हो जाता है, तो पशुओं 
की कौन कहे, यह मनुष्यों को सी यथेष्ट मात्रा में नहीं श्रिता 
आए इसका उपभोग कम हो जाता है। अतः यह कर बिढ्कुछ 

उठा दिया ज्ञाना चाहिप, अथवा यदि रखना हो हो तो युद्ध से 

पहिले की दर पर रहे, अधिक नहों । 
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४---शफौोीोस--इस मद का व्यौरा इस प्रकार है-- 





ठेके की ओर ओषधियों की 
अफीम की बिक्री २,२५,४५,००० रू० 
आबकारी अफीम क्‍ ८३,८७, ०9० ” 
योग ३५०६,३२,००० ” 
घटाओ--वाफ्सी २,००० ? 
आय 3३५०0६,३०,००० ?? 


अफीम की अधिकतर आय इस पदार्थ को स्याम, स्टूट 

सेटलमेंट आदि देशों के लिये, कलकत्ते में नीलाम करने से होती 

है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकौरों को पहिलले २० रु० फी 

सेर के हिसाब से अफीमध्बेचती थी, अप्रेंलछ १६२२ ई० से २३ रु० 

- फी सेर की दर से बेचती है। इस ।बिक्रो से जो आय होती 
है, चह केन्द्रीय सरकार की आबकारी आय द्वोतो है । 


५---झनन्‍्य शसाय--इसका ब्योरा इस प्रकार है-- 


१मालगुजारी ४३, ६३१००० रुपये 
| २--आबकारी ५६,०२२,००० 

३--गेर अदालती स्टाम्प १०,०८,००० . # 
४--अदालती स्टाम्प १७,२१,००० ” 
५--जंगल २१,६८,०८०० ? 
६--रज़िस्टी १,६८,००० ?? 
8--रजवाड़ों का नज़राना ८<८,०५,००० ?” 








योग ४२,३५,८७५,००० » 
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उक्त सात पद्दों में से रजचाड़ों का नज़राना छोड़ कर शेप 

सब के विषय प्रान्तीय है। जगल की आमदनी रूकड़ी तथा 
अन्य पदाथेो' की बिक्रों से होती है । रजिस्ट्री में पुराने 
कानूनी काग्रज़ों की खोज तथा दस्तावेज्ञों की रज़िस्टो फीस 
शामिल है। रजवाड़ों से नज़राना प्रायः उन संधियों के 
अनुसार आता है, जिनसे पूव काल में उनके कतिपय स्थानों 
का सरकारी सख्थानें से परिवर्तन हुआ था, ओर जिनसे 
वे अपने राज्यों में फोज रखने के लिये बाधित हुए थे । 


६- --रेल--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 
क--सरकारी रेल 

कुल आय ६६,५७,२६,००० 
घधटथाओ-- चलाने का खच्चे ६८,००,७४,००० 


कंपनियों को दिया 





हुआ मुनाफा <६०,००,००० 

असली आय ३०, ६१,५२,००० 
ख--कंपनियों की रेल १६,७२,००० 

ु योग ३१,१०, ६७,००० 


रेलवे सम्बन्धी आवश्यक बातों का वर्णन पिछले परिच्छेद 
में हो चुका है । 


४---आबपाशो--यह मह्द प्रान्तीय है । 
5 


११७४ भारतीय राजस्व 


श्र 


हि भह ४ लडकी + अल 


८---डाक झौर तार-इस मदद का व्यौरा इस प्रकार है-- 








आय... लाख रुपये 
भारत में, डांक और तार की आय ६२३ 
2” 2? मनियाडर कमीशन ११० 
2 ? अन्य आय ४६ 
४, 9 इल्डो योरपियन तार २१ 
इंगलड में. ?” ?”? ?” १२ 
योग १११५ 
व्यय छाख रुपये 
भारत में, कार्यालय व्यय ६८ 
४». 9 स्टैशरी ओर छपाई ३२ 
». » डाक लाने के जाने का खच' ११८ 
'» ? तारकी लाइन ६१ 
”? ? विविध १३ 
इंगलेंड में, ईस्टर्न मेल को देना २ 
?. » अन्य व्यय | 
भारतवर्ष ओर इंगलेड में, इंडोयो रपियन तार ३० 
योग ६४० 


कुल असली आय १११५--६४०८ १७५ लाख रुपये 
समय देशों में डाक और तार जनता के खुभीते के लिये होते 
हूं, यहां इनसे भी आय वसूल करना अभीष्ठ है । सरकार ने डाक 
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का महसूल बढ़ा कर लोगों के पारस्परिक व्यवहार-त्रद्धि में बड़ी 
रुकावट डाल दी है । पासलों के महसूछ की दर बढ़ने से अब 
जन साधारण को बवी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खच बहुत 
कष्ट प्रद द्वो गया है| इससे साहित्य ओर शिक्षा प्रचार को बहुत 
धक्का पहुंच रहा है । 


ई---सुदू--इसका व्योरा इस प्रकार है-- 
केन्द्रीय सरकार से दिये हुए ऋण 

ओर पेशगी का सूद 808 366 कं 
रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी 


का सूद 9,५०,000 ” 
रेलदे कम्पनियों के प्राविडेंट फंड 

को सिक्नयूरिटी का सूद ३७,५५,००० ? 
विविध १,६७,०0०0 ११ 
इंगलड सूद की घिविध आय ३,०३,००० * 


_सकअक नया 2 १७०आत3० कमुकामपन कं जा १०--कज अरे अपन गीया.3०१ा-कमामवरअवाकव अब का ०8 सर्नाश ३७७. /गह 2९) ५५०७७ ५अमनइ ४०५३ «०»... नाक जननी सा नमयनानन ० कर उफमअाकक,. पन्‍मापथ०+. जी, 


योग ८9,३ १,000 “ 
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] फेज तो मेक कर पक भेजकर भक्त १8 जा? १कलती चहल चर कहर 3४: कीं आना के आफ, चिकनी बकरा च्थ हज, स्का 


१०---सिविल शासन --इसका ब्यौरा इस प्रकार है-- 





न्याय विभाग ३,४६,००० रूपये 
जेल ११,११,००० ?? 
पुलिस १३,६३,००० ?”” 
बन्द्रगाह २७,०२१ ,००० ? 
शिक्षा १,२१७,००० ? 
चिकित्सा (५०,000 ?? 
स्वास्थ ३,098,000 १9 
ऊरषि ६,८०,००० ?? 
उद्योग धंधे ४2,00,000 
विविध विभाग २०,५१.००० ” 
योग हि उन अं यधत0क ८६,७६,००० 7 


इत घिभागों में से बन्दरगाहों को छोड़ कर अन्य सब 
विषय प्रान्तीय है । 


९९---सुद्रा, टक्साल और विनिसय--- ईंसका- 


ब्यौरा इस प्रकार है-- 


मुद्रा 3,०0३, १३५००० रुपये 
टकसाल १६,१८,००० ? 
विनिमय 8 2 , 








योग ३/२२७३१५००० रुपये 


केन्द्रीय आय श्श्ञ 


इस महद्द में पेपर करेंसी रिज़व की सिक्‍्यूरिटियों की रकम 
का सूद, तथा भारतवषं के लिये पैसा, इकन्नी आदि सिक्‍के, एवं 
विदेशों के लिये अन्य सिक्क्रे ढालने का लाम सम्मिलित है । 
( भारतवर्ष के लिये रुपया ढालने में ज्ञो लाभ होता है वह 
खुवर्ण स्टेंडड कोष में डाला जाता है ) 


(ः ० 

१२---सि विल निर्माण काय--इस मदद में सरकारी 

मकानों का किराया, उनको बिक्री का रुपया तथा अन्य इस 
प्रकार की विविध आय सम्मिलित है । 


१३-०-विविध-इस महद्द में पेस्शव सम्बन्धी भाय के 
अतिरिक्त, सप्कारो स्टेश्तरी अथवा पुस्तक आदि की विक्री 
से होने वाली आय सम्मिलित है।कुल मद्द का व्योरा इस 
प्रकार है-- 








पेंशन सम्बन्धी आय २३,०१,००० रुपये 
स्टेश्नरी ओर छपाई १७,७१,००० 7 
विविध २५,६५६, ९ 00 न 
योग ६६,११,००० .? 


१४---स निक झ्ाय--इस महद् में सैनिक स्टोर, कपड़े, 
दूध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वालो आय 
सम्मिलित है। कुछ आय का ब्यौरा इस प्रकार है--- 


कया 7 बे. अर 


श१८ भारतीय राजस्त 


तक हक, हक 8 घएक थ | रेट के # भि # मा कल का॥, 20 १ थे # १. किक किक के केक कर? 4१ ॥ ५ # ३ # % # + / कई थक १३ कि है फिर किट हि डक की के है) # ओर. कफ पटक चित पैड भेद, के 








स्थल सेना--- 
काम करने वाली ४, ६४, १६,००० रुपये 
काम न करने वाली २७,४५,००० ? 
समुद्री सेना २०,२३,००० 
सेनिक निर्म्माण कार्य १७५,३०,००० ” 
योग ५१,५४७, १७,००० 


( ९५ ) झान्‍्तों से सिलने वालो श्राय--इसका वर्णन 
पहले किया ज्ञा चुका है। यह आय सर्वथा अन्नुचित है । ध्सके 
कारण प्रान्तों के अपनी उन्नति करने का अवसर नहों 
मिलता । भारत-सरफकार के सेना आदि में अपना खच 
कम करना चाहिये ओर आयात-कर आदि द्वारा आय बढ़ानी 
चाहिये | अपने भयंकर ख्चों का भार प्रान्तों पर राद देना 
अनुचित है । 


सरकोरी शाय को वृद्धि--पिछले परिच्छेद में हम 
यह बता आये हैं कि केन्द्रीय सरकार के खर्च की मात्रा गत 
पचास वर्ष से बढ़ रही है । सरकार ने उस बढ़े हुए खर्च के 
वास्ते अपनी आय बढ़ाने के लिये विविध प्रयत्न किये, प्रजा पर नये 
नये टेफ्स लगाये । महायुद्ध के समय से तो सरकारो आंय 
यहुत ही बढ़गयी है। खुधारों के बाद केन्द्रीय सरकार के 
हिसाब रखने के दंग में कुछ परिचतंन हो गया है । अतः तुलना 


प्रान्तीय व्यय ११६ 


अधीन + चरम य ल्‍ीयिडीिजत पा बा आजा छः करी च्धा गा कक म आफ कक अनोगज चाह 


काय की सुविधा के लिये, हम सन १६१३-१७ ई० की आय के 
अंकों के उस हिसाब से देते है, जेसे चह उस वर्ष से पहिले 
ही सुधार हो जाने की दशा में रखे जाते | इस प्रकार उस वष 
की आय ६५-८ करोड़ रुपये थी; सन्‌ १६२१-२५ ई० में चह 
११५-२ करोड़ हुई । इस से स्पष्ट है कि आठ ही वष में सरकार 
की आय लगभग पचास करोड़ रुपये बढ़ गयी । पुनः इस 
पर भी उसे २७,६ करोड़ रुपये की कमी रही | यह रकम भी 
प्रजा के ही ऊपर पड़ो । इस तरह आठ वर्ष पहिले की अपेक्षा 
प्रजा पर दुगने से अधिक भार है। गया । क्या यह शोचनीय 


नहो है ? 
(दीलवां पर्व) 


प्रान्तोय व्यय 


हम केन्द्रीय व्यय ओर आय का वणन कर चुके । अब 
प्रान्‍तों के सम्बन्ध में विचार करना है। पहले प्रान्तीय व्यय को 
लेते हैं । 

प्रान्‍तों का तुलनात्मक व्यय--आगे दिये हुए नक्शे 
से भिन्न भिन्न प्रान्तों की पृथक्‌ पृथक्‌ मद्दठों का तुलनात्मक व्यय 
माल्टूम है| जाता है । 
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लेना 


५ क्कामाओाओ - -७»-वताप्काग+५ पा कणम कक है जननभन+- न ++ 


अकाल निवारण 
घ्‌ 


याग 


कृषि, उद्योग और धाचिन 


विनिमय 
ब्पा 
भारत सरकार के देता 


चिकित्सा ओर खास्थ 
सिविल निर्माण काय 


शिक्षा 
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नेट-पीछे दिया हुआ नक्शा, तथा इसी प्रकार का प्रान्तीय 


आय सूचक नकशा हमारी इस पुस्तक के लिये, श्री० पं० दया 
शंकरजी दुबे, एम, ए, एल, एल, बी,ने “इन्डियन ईयर बुक” के 
अड्ंगे से तैयार किया हैं । 


सयुक्त आन्त का उदाहरण--सब प्रान्तों की भिन्न 


भिन्न मदुदों के पूृकक्‌ २ वर्णन से विषय का विस्तार बहुत बढ़ 
जायगा, और वह विशेष लाभकारी भी न होगा । एक प्रान्त के 
उदाहरणसे अन्य प्रान्तों के विषयमें भी बहुत कुछ ज्ञान है। ज्ञाता 
है । अतः हम केवल संयुक्त प्रान्त के व्यय का व्योरेवार वर्णन 
करते हैं ।* 

# इस में हमें 'स्वार्थ! में प्रकाशित, श्री-प॑० दयाशंकर जो दुबे 
एम ए्‌० के छेख से विशेष सहायता मिली हे । 


प्रान्तीय व्यय श्घ्छ 


बकाफकि जल पर" तर कन्‍ किट चित चर किला पे ही किन ५ प्री बन्‍ जीजा 5 


आगे दिये हुए नक्शे यह से मालूम है। जायगा कि संयुक्त 
प्रान्त के, सन, १६२२-२३ ई० में भिन्न भिन्न मद्दों का कुछ अचु- 
मानित व्यय कितना था; उनमें से कितना हस्तान्तरित विषर्यो 
के लिये था ओर कितना रक्षित विषयें के लिये; एवं प्रान्तीय 
_ व्यवस्थापक सभा के कितने व्यय की मंजूरी देने का अधिकार 
था और कितने को नहीं । 
इस नक्शे का योग, संयुक्त प्रान्त के पिछके योग से नहों 
मिलेगा, कारण कि कुछ मद्दं कम ज्यादह है । 
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हे. हाफ हे $ पथ हार "कम? महक 


संयुक्त प्रानत का अनुमानित व्यय ( ९८२२-२३ ) ; 
( लाख रुपये में ) 


अलन्‍यी लक कपल... )०रककीज:. सनक जान पक रे. जाके रे, वनातिफक-बकाएन- जामंन्‍+५७ कर /*- कमा पा मु 2एत कक अीआ 26७४७ 
'एफकर ३५०३॥४५५१४७३। शा 











जिसकी मंजूरो 
श देने का 80822 
पक परिषद क॑ क्‍ 
(* 
मदद ि अधिकार | ओग 
 ए' 
ए क 5 
9 | की 
8, कट | था नहीं था 
नह २७० (२५७० 


१-भारत सरकार को देना ... 8 ० 
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है उद्योग धंधे | 


२-शासन व्यवस्था ... ३८ | १०७ ३१ श्ह्ि८ 
३-न्याय विभाग ६9 ५५० १७ | ६७9 
४--जैल विभाग « | है | शे४ । १३३५ 
५-- पुलिस विभाग ««« [0९ १६३ ८ (१७१ 
६--माल गुजारी .- | 92 | ७८ पर 9८ 
3--शिक्षा १३४ | ७ १३३ ८ [१४१ 
८-+चिकित्सा और स्वास्थ | ४१ रे ३७ । 3 | ७१ 
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। 0 । परक पारपद व्कछ 
मद्दू वर्नी अधिकार. योग 
हि कि प>-। 
दल 
| 9 | # : था | नहीं था। 
2, जय बका बाकि आज 
ल्‍ | | ' । 
११- जंगल ' 9६8 | ७५ | ४ | ७६ 
ः ' । | | 
१२--सिंविल निमाण आदिररिंद | ११७ ९१२१ | ६ १२७ 
हा । 
१३--आबपाशी ... १३७ | ८० धृ७ १३७ 
| | । । । 
| ४ ! । 
१४--आबका रो कक १३. ८। २१ | २१ 
१५--मुद्रा ओर विनिमय० | ... ६ 2 प्‌ ६ 
कह 
१६--स्टेशनरी छपाई । बक औक, औक।। आए; | श्र 
। ह | | । 
| । | । 
१७-ऋण का सूद *« | दैंछ | |. ३४ ३४ 
| | 
| । 
१८--अकाल निवारण ... | ३२ | ३२ ३२ 
१६--पेन्शन आदि . | ५७ | ५२, २, ५७ 
| | 
२०--कंटिजेंसी शोक २ २ 0३४ 5 हम 
। 
२१--कर्जा जोदिया जायगा | ... | ८८ ६३ रु ; ८८ 
| | | 
कुल योग शिष१ ११६० १०६१ ४८० [१५४१ 
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का व्यौरा और झालोचना--अब दम नक्शे 
की भिन्न भिन्न मद्दों के व्यय का ब्योरा देते हुए डनको आहछो- 
चना करते हैं| हम यह बवाने का प्रथल्ल करेंगे कि किन किन 
विभागों में खर्च घटाना और किन किन में बढ़ाना उपयेगी 
होगा। 


(९) भारत सरकार को देना--इस के सम्बन्ध में हम 
अहिले भो कह चुके हैं। भारत सरकार के ख़ब को कई मददों 
में बहुत किफायत की ज्ञा खकती है, खाख कर फौजी ख़र्च तो 
बहुत घटाया जा सकता है । इस के अतिरिक्त भारत सरकार 
के पास आयात-कर ओर अआाय-कर की तरह के ऐसे ज़रिये हैं, 
जिनके द्वारा वह अपनो आमदनी आसानी से बढ़ा सकती है । 
गत पांच बर्षो' में इन ज़रियों से उसने अपनी आमदनी बढ़ाई 
भी है । प्रान्तीय सरकारों के पास आमदनी बढ़ाने के लिये ऐसे 
सुझभ साधन नहीं हैं, और न उन्हें कर बढ़ाने की अधिक 
गुंजायश ही है। प्रान्तों की बढ़ती हुई आवश्यकऋताओं की 
भूति करने के लिये और उनकी आधिक दशा खुधा रने के लिये 
आवश्यक है कि कृषि, शिक्षा और उद्योग-विभाग पर अधिक 
रुपया ख़र्च किया जाय । इस लिये प्रांतीय सरकारों द्वारा इध् 
श्कम का दिया जाना शीघ्र ही बंद हो जाना चाहिए । 


(२) शासन व्यवर्था--इस मद्द के ख़र्च का ब्योरा इस 
आकार है-- 


८. 7? (५ हि 


# चल 


१२ 


शरायसंर का चंतन 


प्रान्तीय व्यय 
गवनर सम्वन्धी अन्य खर्च 5० 
कार्य कारिणी सभा के दो सदस्यों 
का वेतन 


१२८ 
दो मंत्रियों का वेतन २.५८ 
गवर्नर, संत्रियों और कार्य कारि- 
णी सभा के सदस्यों के दोरे 
का खच १२० 
व्यवस्थापक परिपद्‌ का खर्च १३८ 
सेक्रेटेग्यिट १०-६३ 
रेवन्यू बोर्ड ३.५४ 
हिसाब की जाँच 3५ 
कमिश्नरों का वेतन और आफिस 
खर्च 9५० 
कलेक्टर; असिस्टेन्ट कलेक्टर, 
डिप्टी कलछेकुर आदि का वेतन 
ओर आफिस खत 99'०८ 
तहसीलदार, नायध तहसीलदार 
ओर अन्य अफसरों का बेतन 
तथा आफिस ख़्च २६९१३ 


४ आज ढक 


१.५० लाख रुपये 
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#7 ५ 
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यद्यपि गवर्नर, ओर उनकी कार्य कारिणी सभा के सदस्यों द 
के वेतन के सम्बन्ध में व्यवस्थापक परिषद्‌ हस्स्तक्षेप नहों कर 
सकती, तो भी उनके यात्रा-खर्च में कुछ क्रिफ़ायत की जा 
सकती है । मिनिस्टरों का वेतन भी कम किया जा सकता हैं। 
संयुक्त प्रांत के मंत्रियों ने गत जनवरी सन्‌ १६२३ ६० से अपनी 
इच्छा से केवछ चार हज़ार रुपया छेना खीकार कर लिया है, 
परंतु नियम से ही कम हो जाय, तो आगे किसो को अधिक 
दिया ही न जावे | यदि मद्रास की तरह इल प्रॉत में भी कमि- 
घ्नर न रहें, तो सात लाख को बचत हो सकती हैं । जिलों की 
संख्या कम कर दी ज्ञाय तो कलेक्टर इत्यादि के वेतनों में ८।१० 
लाख की बचत सहज ही हो सकती है । सेक्रेटरियट और 
रेबन्यू बोर्ड के ख़च' में भी किफ़ायत की बड़ी गुजाइश है। 
इस प्रकार शासन व्यवस्था में छगभग २५ लाख की बचत 
आसानी से हो सकती है । 


पानतीय व्यय श्श्६ 


ऋाओशीचाजन णिल्ल फनी मन अिलररीकदन फटी पिन्‍लती के रअनी चुन पिन चिट बिन चर भी री पैक चमक पी कर प७०ह 3५,॥० दल परी चिकनी 3५ अं फि+अ जी कर मरी 3. पफन्‍री १०७ फेज जिकमरी रच, हक रेड पेज पल पानी फेम फत "५ पिकरी मरी सं के. यह कहर /र कि किन मिली के; तप बह कर सर का थम डा कै. जत फ। अह। 


(३) न्याय विभाग--इस मदद के व्यय का व्यौरा इस 
प्रकार है-- 


हाईकोर्ट ८,१७,2८०० रुपये 
कानूनो अफ़सर ३,७५५,७०० ”? 
पेडमिनिस्टेटर जनरल ८,०००...” 
जूडिशल कमिश्नर २,३२,१००  ” 


दीवानी ओर सेशन कोट; जिला 
ओर सेशन जज, सवाडिनेट जज, 
मंंसिफ, मुहाफ़िज दुकरए और अन्य 





कमंचारो 3१११५,६०० 
अदारूुत ख़फीफा १,२२,१०० . * 
फोजदारी अदालतें १२,२०० » 
प्रीडरों की परीक्षा १५,०००. # 

योग ६६,७७,५०० रुपये 


पंचायतों की स्थापना से इस मदद्‌ में बड़ी बचत हो सकती 
है| उसके लिये उद्योग होना चाहिये। 
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(४) जैल विभाग-हईस मह॒द के व्यय का व्योरा इस 
प्रकार है . 
(अ ) जैल प्रबन्ध-- 
इन्स्पेक्टर जनरल ओर उन 





का दककर आदि ५८,७३७ रुपये. 

न्टरल जेल १०,७६,८२६ 7 
जिला जैल १७,३९,८१३  ” 
हवालात १ 7३,७७६. 7? 
पुलिस ३७,४००...” 
जरायम पेशा जातियों के 

घारोथ 9६,४००...” 
कैदियों के जेल से छूटने 

९ 

पर, उनके निवाहाथ १,७००. ” 

घदा ओ विविध ण्‌ ६५. ५ 
अकसर 
योग ३१,३८,६०० 


( आ ) जैलों का सामान-८ 
ज्ञेक के कारखानों में नोकर 








ऋकलक॑, यान्त्रिक ७,८२७ रुपये 
कश्चा सामान ३,0३,000 7” 
तार व डाक व्यय ओर 
अन्य आकस्मिक व्यय २७,०००. 
घटाओ विविध २७ ” 
योग ३,३१,८०० ” 


(अ) और (आ) का योग ३७,७०,७०० . ” 


रद 


20. 
मत 
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चर ओर कान्स्टेचल हैं, जिनका वेतन १३ से ३५ रु० तक है। 
पुलिस की मद्द में सब से अधिक खच जिला पुलिस का है ॥ 
यदि जिलों की संख्या कम कर दो जाय तो जिका सुपरिन्‍न्टेंडेंट 

पैर उनके मातहत अफसरों फी संख्या घट सके, और १०-१५ 
लाख रुपयों की किफायत आसानी से हो सके। संयुक्त प्रान्त 
में पुलिस इन्स्पेक्टरों और 'सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या लगभग 
२१५० है और सिपाहियों ( कान्स्टेबलों ) की संख्या लगभग 
३३,२०० है, अर्थात्‌ प्रति बीस हजार मनुष्यों के पीछे एक 
इन्स्पेक्टर और १५ कान्स्टेबल हैं। शीघ्र ही इस बात को जांच 


होनी चाहिये कि इनकी संख्या कहां तक कम हो सकती है। 
गाँवों की पुलिस के खर्च के सम्बन्ध में किफ़रायत की ज़्यादा 


गुझ्जाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश चोकीदारों का 
का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
श्रजा को सन्‍्तुष्ट रख सके तो डसे पुलिस के बल को, (एवं 
इस विभाग के लिये खर्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह 


जाय | 


प्रान्तीय व्यय १३६३ 


(६) सालगुजारो--श्ख मदद का व्यौरा इस प्रकार 
के व्यवस्था सम्बन्धी खर्च ५१,३ ०,७०० रू० 
सरकारी इस्टेट का प्रबन्ध; मैनेजर, 
फारेस्ट ( जंगल ) अफुसर, बन्दोबसत अफू- 
खर, नौकर, कुर्क आदि कमंचारी, मकान, 


प्रशु चिकित्सादि ४,२१,२०० ” 
मालगुजारी वसूल करने में खर्चे ७५,२०० ” 
पैप्नायश ओर बन्दोबस्त १.७५२,८०० श्र 


जमीन सम्बन्धी कागजात; डिप्टी डाय- 
शेक्टर ओर अन्य अफसर, टू निंग स्कूल, 
'कानंगो-इन्स्पेक्टर, कानंगो, पट्वारों ओर 








. सहायक कार्यकर्ता, भत्ता आदि ६४७,२५,६०० ”? 
क्षतिपू्ति, पेन्शन या भत्ता झ्ठ णे ६,६०० 45 
योग 9८,७४२, १०० रू० 


पटवारियों ओर काननगोओं के काम को देखते हुए हम 
उनकी वेतन या संख्या कम करने की गुञ्जञायश नहीं समभते, 
हां, ऊँचे अफसरों की वेतनादि में कुछ किफ्रायत की जाय तो 
अच्छा है | 


कद 
। : 380 | 
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(9) शिक्षा--इस मदुृद्‌ का व्यौरा इस प्रकार है--- 
क--विश्व विद्यालय और कालिज २८.४३ छाख रुपये 


ख--लेकंडरी हाई स्कूल ४०.६४ ?! 
ग--प्रारम्भिक शिक्षा ५०.४० 
घ--भन्य खास खास स्कूल 3७१ ” 
ऊू--डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर इत्यादि का 
बेतन और आफिस खर्च १७.२५ 
च--छात्रवृत्ति आदि श्पषणु. 
योग... १४०. ६८ लाख रुपये 


बस्बई प्रान्त में शिक्षा प्रचार सम्बन्धी विशेष उद्योग हो रहा 
है, परन्तु सभी प्रान्तों में इस की बड़ी आवश्यकता है। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उन स्युनिसिपैलटियों को शिक्षा ' 
सम्बन्धी व्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार किया है, जो 
अपने क्षेत्र में प्रारस्मिक शिक्षा निश्शुलकक्त और अनिवाय करें, 
परन्तु प्रायः म्युनिसिपैलिटियों की ओय के साधन इतने कम 
और उनकी अन्य ज़रूरतें इतनी अधिक हैं कि बे शिक्षा का 
एक तिहाई खच अपने ऊपर नहों के सकतों । यही कारण है 
कि बहुत कम स्युनिसिपैलिटियों ने अपनी हद में प्रारम्भिक 
शिक्षा अनिवायं ओर निश्शुलक्क करने का प्रबन्ध किया है | 
ज़िला बोड़ी। की हालत तो और भी ख़राब है, ग्रामों में शिक्षा 
भ्रचार को ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, सम्भवतः: 
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एक भी ग्राम में अभी शिक्षा अनिवायं नहीं को गयी है। यदि 
यह महत्व पूण कार्य इसी प्रकार चला तो यथेष्ठ शिक्षा प्रचार 
के लिये सेकड़ों वर्ष लग जांयगे। इस लिये प्रान्तीय सरकार 
को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा अनिवाय किये जाने का प्रबन्ध 
करना चाहिये | 

प्रान्तीय सरकारों को अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रचार करने के 
लिये बड़ौदा का आदर्श अपने सनन्‍्मुख रखना चाहिये। बड़ौदा 
राज्य की मनुष्य संख्या २० छाख ३३ हजार है ओर घधहां प्रार- 
मिपिक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा १२ लाख रुपये खूच किये 
जाते हैं । संयुक्त प्रान्त की मनुष्य संख्या ४ करोड़ ६५ राख है, 
इस लिये यदि इस प्रान्त की सरकार प्रत्येंस आदमी पर उतना 
खत करे, जितना बड़ौदा राज्य करता है तो उसे पौने तीन 
करोड़ रुपये खच' करना चाहिये, परन्तु सन्‌ १६२२-२३ ई० में 
केवल ५० राख ४० हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है । जब 
सरकार इस काम के लिये इससे पांच गुना रुपया खच करेगी, 
तब यहां बड़ौदा के समान प्रारस्मिक शिक्षा अनिवार्य और 
निश्शुद्क हो सकेगी। हमारी समझ में सब से उत्तम विधि 
यह है कि सरकार प्रत्येक जिला-बोडे।! को ज़िले की माल- 
ग़ुज्ञारा का तीसरा भाग शिक्षा प्रचार और अन्य कार्यों के 
लिये दे दिया करे । इस धन में से वे अनायास द्वी अपने अपने 
जिले में शिक्षा को अनिवायं और निश्शुद्क कर सकेगे। जिला 
बोर्डों को खय॑ भी शिक्षा प्रचार की ओरउचित ध्यान देना चाहिये। 
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गत कुछ वर्षो' में सरकार द्वारा इनको शाहायें इत्यादि बनाने 
के लिये आथिक सहायता के रूप में जो रकमें दी गयी थीं, 
उनमें से १६ लाख रुपयों का इन्होंने उपयोग ही नहीं किया, 
इस लिये यह रकम वापिस लेली गयी । 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी ऊंचे ऊ'से 
अधिकारियों के वेतन और बाहरी टीप टाप के खच में यहुत 
कमी करने की जुरूरत है। स्व साधारण को चाहिये कि सर- 
कार का अधिक आश्रय न देख राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाए' स्थापित 
करने का अधिकराधिक उद्योग करे | 

(८) चिकित्सा और स्वास्थ रक्षा-इस मद्द का 

व्योरा इस प्रकार है-- 
(अ) चिकित्सा है 

कांयालय व्यय; खुपरिन्थडैट, जिला- 
चिकित्सा-अफूसर; और अन्य कर्मचारी १२,६३,८०० रू० 

अस्पताल ओर शफाखाने;। सामान, | 
सक्ान किराया, विविध कर्मचारियों का 
वेतन और भत्ता आदि, रोगियों के बस्तर 


आर भोजन 9,८०,५०० 
चिकित्सा सहायता; दाइयों, सेवा 

समिति, आयुर्वेदिक कालिज आदि को १,५५,५०० ? 
मेडिकल स्कूल और काठिज १,८६,१५०० ? 
पागल खाना २,४७७, १०० ?? 
रसायनिक परीक्षक ४६,७०० * 





योग २७, ०६,४०० “ 
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(आ) स्वास्थ 





कार्यालय व्यय, वेतव भत्ता और सामान 

आदि । | ३, १५,५०० रू० 
खास्थ के लिये सहायता; जिला बोडे' 

ओर अन्य संस्थाओं को, यात्रा के स्थानों को, 

' नगरों या देहातों में खास की उन्नति के 





लिये | 9,0०3, १00 न 
छ ग, मेलेरिया और छूत की बीमा- 

रियों में । । 3,5५,00० ? 

योग १३,८७,६०० ल्‍् 

(अ? ओर (आ) का योग ४०,६७,००० ? 


गांवों ओर शहरों के रोगियों की संब्या ओर अवस्था 
देखते हुए इस विभाग में खर्च बहुत कम होता है। 
इसके बढ़ाये जाने की बड़ी जरूरत है। इससे हमारा यह 
अभिप्रायः नहीं हैं कि सिर्फ़ डाकुर छोग ही अधिक संख्या 
में नियुक्त किये जांय ओर अस्पतालों तथा शफ़ाखानों का 
हो संख्या बढायो जाय। वचैद्यों ओर हक्कीमों की भी यथेष्ट 
नियुक्ति की जानी चाहिये । गरीब आदमियों को मुकः दवाई 
देने के लिये काफ़ी औषधालय खुलने चाहियें। सेवा समितियों 
को सहायता देकर, उनसे भी बहुत काम कराया जा सकता 


बकन, 
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है। देहातों में तो जनता के स्वास्थ रक्षा के प्रबन्ध की बहुत ही 
कमी है। सरकारी और गेर-सरकारी सभी प्रयत्नों की आध- 
श्यकता है । 

(८) कृषि--इस मह्द का व्यौरा इस प्रकार है-- 
(अ) कृषि 


निरीक्षण ६१, रैमम रु0 
अधीन कर्मचारी २,६७५,०८१ ? 
पशु पालन 925 ९५६ ? 
कृषि प्रयोग ६०, १०० ? 
कृषि ऐजिनिय रिंग ३,६७,७४६ “ 
कृषि कालिज़ ओर अन्वेशन शालरू ३,४५,४६२ ? 
अन्य निरीक्षक कर्मचारी २,३६,६७१ ” 
कृषि फाम २,७६,८२८ ? 
नुमायश और मेले ३१,५०० ? 
वनस्पति शाला ८६,२२८ ”? 
जिलों के, ओर अन्य बाग २,४१, १६६ ” 
कृषि स्कूल 98,६०० ? 








योग २१,६३,३५६ ” 


” गानतीय व्यय १३६ 
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(आ) पशु सम्बन्धी व्यय 








निरीक्षण १,७२,६७७ रू० 
नमायश या मेलों में इनाम २,००० 
अस्पताल और शफाखाने ७५,७०० ? 
पशु पालन क्रिया ८६,६६८ ? 
अधोन कम्रंचारी १,७३,२८७५ 7 
योग | 8, १३,३०० ” 


(६) सहकारो साख 

रजिस्ट्रार, डिप्टी आर सहायक १७,६६० रू० 
ज्ुनियर, सहायक रजिस्ट्रार, कलाक 
ओर नोकर, तथा हिसाब की जांच. १५,०६,०८२ ”, 
सफर का भत्ता ४०,००० ” 
आकस्मिक व्यय; छोटे नोकरों का 

चेतन, टाइप राइटर, किताब, कपड़े, 

आदि १७,9०० ? 


घटाओ--निरीक्षण व्यय जे! मिश्रित पूंजी को 
कंपनियों से लिया जाय और वह रकम जे 
हिसाब की जांच से प्राप्त है| २६,५४२ ”? 





योग १,६२,२०० ? 
(अ), (आ) और (इ) का योग २७, ६८,८७६ ” 
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जिन किसानों से सरकार प्रतिवर्ष लगभग ७ करोड़ रुपया 
मालगुज्ञारी वसूल करती है, उनकी भलाई के छिये केवरू २८ 
लाख रुपये खच किया ज्ञाना खेद का यिषय है। किसान ही 
देश के अन्नद्यमता हैं, अतः इस मद्द में कम से कम तिगुना तो 
व्यय होना चाहिये | 


पशुओं के सम्बन्ध में इस समय केवछ चार लाख रुपये 
व्यय करके प्रान्तीय सरकार संतुष्ट हो जाती है, ऐसा न होना 
चाहिये , इस मद्द में खर्च बढ़ाना चाहिये। पशु चिकित्सा 
विभाग को स्थापित हुए कई वर्ष हो गये, तो भी अभी तक 
अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध करना 
बाकी है । सहकारिता के लाभ अब जनता को प्रकट हो गये हैं, 
इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कृषि विभाग के 
प्रयलों पर ही किसानों की, ओर इस लिये अधिकांश देश को 
उन्नति निभर है। देश में प्रतिवर्ष अनाज की भयंक्रर कमो रहती 
'है। यदि कृषि विभाग के अफसर गांवों में जाकर अपनी देख 
रेख में किसानों को नये तरीकों से खेतो करने को उत्साहित 
करें, ओर उत्तम बीज ओदि की सहायता दूँ तो देश में अन्न 
'को उपजञज्ञ सहज़ ही बढ़ सकती है। निस्संदेदह इस काम के 
लिये कृषि विभाग के अफसर देश प्रेमी एवं अनुभवी होने 
ज्याहियें। 
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(९०) उद्योग चन्धें--इस मदद का व्यौरा इस प्रकार 





ह निरीक्षण_ १,७२,४०१ रू० 
उद्योगों को सहायता 4 
कानपुर की अन्वेशन संस्था १,७५६,७६० ,, 
उद्योग ओर शिवप खंस्थायं ५,४१,३६१ 
पीतल का तार बनाना ४३४५ ,, 
ओद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खर्च 

होने के लिये १५५,००० ,, 
विविध ८०७ », 
योग ८,<८६,७६७ रू० 


इस विभाग में भी खर्च बहुत कम होता है, उद्योग धन्धों 
को प्रोत्साहन देने के लिये इतने बड़े प्रान्त में कमसेकम ५० लाख 
रुपये प्रतिवर्ष खच' होने की व्यवस्था तो तुरन्त ही हो ज्ञानी 
चाहिये । 


१४२ भारतीय राजस्व 


जम किला ता 


हज बच बरी जन चर ना ४ अर कर 3० जी यह फिन्‍ा बी पड चज 2 5, हि ऊना सर जल जी रा चित सा भा कर चन्‍ट परत जी बज 


(१९) जंगल विभाग--इस मदद का ब्यौरा इस प्रकार 


है.....0 


संचालन व्यय; चीफ कंजरवेटर, कलक, 

नोकर, डेरे आदि का व्यय १,४७३, ६०० रू० 
जंगलों की रक्षा, उन्नति ओर विस्तार; 

पशु, स्टोर, ओजार, पुल आदि, जंगल 

से लकड़ी ओर दूसरी पेदाचार लाने 

का खच ५६,८५,६३५ ,, 
अफसर, नोकर, कुक आदि का वेतन, 

आकास्मिक व्यय आदि, कार्थ्यालय 


व्यय | १८,८२,६८० ,, 
योग 99, १३,८१५ रू० 


अन्य विभागों की भांति इस में भी बड़े बड़े अफसरों की 


बेतन भोर संख्या कम करने से बचत हो सकती है । 


प्रान्तीय व्यय १७३ 


जज कप की परत ७ # हरी थे, हरी कर #7*थ क्ीय क्‍रीक जी ही लीक ढक .टीक, कीफे. कक कटी आर, अत की प्री आह कभन # तक कह #% नस, / ५5 हक टीम, आरती आटा वी ऋच हक कौ #नीष 7 पे हा. हा #. ही४ ४5 ही ही मर मरी मी हरी प्री मर जी क्‍रिय हरि ८ 2 परी े॥ जरा, अचेया ब्रनचिट #र, प्‌ 


(९२) सिविल निर्भ्साण काय--इस मदद का व्यौरा 
इस प्रकार है;-- 


नयी इमारतों का खर्चा १६ ६७9 छारत रू० 
नयी सड़ेकों का खच ४५८ अर 
सड़कों ओर इमारतों को दुरुसतो का 

खच ३६:०८. » 
अफसरों का वेतन और आफिस खर्च १६-२७ हि 
ओजार इत्यादि खरीदने का खच १२२ प 


स्थुनिसिपैलछिटो, डिस्टिक्ट बोर्ड और 

ओर कस्वों को इमारतों के लिये दी 

जाने वाली रकम 8६३ 
ऋण में, निश्माण कार्य के लिये रूगाई 

जाने वाली रकम -- 
स्वास्थ रक्षा के लिये निर्माण काय... १७१० 


नै 


+7 





लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये शेणण... » 
अन्य इमारतें पुल आदि ३०-२३ मर 
योग ु श्श्क्ष्त्र्प्र रू० 


इस विभाग में बहुधा अच्छा इमानदारी का काम नहीं 
होता । यथेष्ठ सांवधानी बतंने से बड़ी बचत हो सकती है, 
और उस बचत में कुछ और रुपया मिला कर डिस्टिक्ट बोर्डों 
की वे नई सड़कें बनवाई जा सकती हैं, ज्ञिनकों व्यपार अथवा 


१७७ भारतीय राजस्व 


(७ १-० ]"फक बज 4 य५ज० १ च७ल्‍त पेय भ९ ॥म ७5० ५५० पक्का च७न १५८ भी चूके भेज जग >क 3त सजी अजन पडा 3 चिजमा बाग ५. री मच चर चना च हर चाप विन कडढा चर काम पहन फेजारी बन्‍ न बजा %. (० बज थम जम फटा ७ जा जार कान पा हा धधर थम कनामर घ १७८ ता चन्‍मी पेन जन कार किम थे 


घनाभव के कारण नहों बनवाई जा सफतोीं। 

(१९३) शझाबपाशो-- इस विभाग के लिये सन्‌ १६२२-- 
२३ ई० में असल में १ करोड़ ६२ लाख रुपये खच किये जाने 
को मंजूरी दी गयी है, परन्तु पहिछे दिये हुए, संयक्त प्रान्त के 
खच के नक्शे में केवल १ करोड़ ३७ लाख का ही उद्लछेख है | 
इसका कारण यह है कि नकशें मे दिये हुए ख्' में ५५ छाख 
रुपये की वह रकम शामिल नहीं है जो पुरानी नहरों का काम 
चाल्यू रखने के लिये खूच होगी। यह रकम इन नहरों की 
आमदनी में से खच्र' की जायगी। इन नहरों की आमदनी 
१ करोड़ ४५ लाख रू० थी, इसमें से ५५ लाख रुपये की रकम 
खच में दिखादी जाने के कारण, आमदनी सिर्फ ६० करोड 
बतलायी गयी है। 

खच का व्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 

१-पुरानी नहरों के चात्यू रखने का खच. ५५ राख रुपये 


२-नह रो में लगी हुई पूजी का ब्याज्ञ 8: » 49 
३-नयी नहरों पर खर्चा ८६ »>.. » 
योग ह ५६५ लाख रुपये 


सरकार नहरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह अच्छी 
यात है, इससे किसानों को लाभ होता है और सरकार को भी 


बड़ी आमदनी होती है। इस काय के बराबर बढ़ते रहने की 
अभी बहुत जरूरत है । 


प्रान्तीय व्यय १७५ 


कोममकारणीफाइन पक पिफनर काका भजरियातरीककआर जेवर पिककी जिन जिन पक पेड पता चियाक किक भेहुज पिुकी पेड ये 3 एए पिहुकी पाकर फेक भिड़ जिम 


सन्‌ १६२२ ई० में प्रान्तीय सरकार को पुरानी नहरों से, 
सब प्रकार का खच ओर पूंजी का व्याज निकाल कर रूगभग 
उप ऊकाख रुपए का नफ़ा हुआ था। सन्‌ १६२२--२५३ ई० में 
नयी नदरों पर जो ८६ राख रुपये ख् किये जांयगे उसमें से 
८० छाख रुपये कज़ लेकर खच किये जांयगे; शेष नए में से । 
चाहिये यह था, कि गत वर्ष इस विभाग से जो ४८ लाख रुपये 
का नफ़ा हुआ था, वह सब नयी नहरों के बनवाने में खर्चा 
किया ज्ञाता । कया खरकार आगे इस बात का ध्यान रखेगी । 


१४--अबका री, स्टारुप, रजिस्टरो श्लादि -हस 


मद्द में भी किफ़ायत की गुंजायश है। आबकारी के व्यय का 
ब्यौरा इस प्रकार था--- 


निरीक्षण १,७५,८०० रुपया 
ज़िले के प्रथन्ध कतांओं का 

आफिस ख़च्च २६,२००.” 
शराब बनाना आदि 8,२५,७०० . ” 
क्षति पूति १०,००० “” 








ये।ग ६,७०,७०० ” 


१७६ भारतीय राजस्व 


४७ /5 टी हरी हक हरीथ हीच अीयटरी न बी ि ल्‍रीय जाओ धाबी 3धक.धत 5 जी ही ला जन > अ नलथ हक लीक जी 5 5 हा 5 हक 3 टक हॉग 5 बा फ 25 हक शक जाओ ही पीर ल्‍ के / ७ अौ0 ८ अत% 2०% # ६५ 2७० कटी 22% ८7 273५ ८७, हर #च बरतने नीच सर 


रटाम्प के व्यय का व्योरा इस प्रकार था-- 
गेर अदालती; निरीक्षण, स्टाम्प की 

बिक्री का ख्॑, केन्द्रीय स्टोर से 

लिये गये स्टाम्प १,३३५६०० रुपया 
अदालती; निरीक्षण, स्टाम्प की विक्री, 

केन्द्रीय स्टोर से लिये गये स्टाम्प 

ओर सादा काग़ज़्॒ १,६६,६०० 
येग ३,३०,२०० ? 


ल्‍ै 








रजिस्टरी की मद्द का व्योरा इस प्रकार था-- 
निरीक्षण; इन्स्पेक्र, कुर्क ओर नौकर 

टाइप राइटर आदि । २१,७५० रुपया 
जिले का खर्चे; सब-रजिस्ट्ार छुक, 

नोकर, सामान, टाइप राइटर आदि 38,४८,४२०  ” 


४७७७एणएएए"शशशशआाणणणाणणाभाभक9 99999 बल 
येाग 9,9०,0००  ? 











१४--मुद्रा, टकसाल ओर विनिमय-इस मह्द में 
अधिकांश विनिमय का ही खर्च है। विदेशी हिसाब के लिये 
रुपया दो शिलिंग का माना गया है, परन्त असल में एक रुपये 
के विनिमय में लगभग एक शिलिंग ओर चार पेंस ही मिलते 
हैं। इससे प्रान्तों के। जो हानि हती है, वह इस मद्द में डाली 
जाती है। 


प्रान्तीय व्यय. १७७१ 


रा झञ५व ###क # अर ऋि डी मे 73, //3. कि 3 च.// #ट% 0 ही, भय 79, #-थ /रीक न ढक तक परत 0 आल मा न ै जे धर ,/?%/ 7३६ /क १. 


१६--स्टेशनरों और छझापाखाना--सन्‌ १६२२-२३ ई० 
'के अनुमानित व्यय में इस का ब्यौरा इस प्रकार था--- 
सरकारी ओर जेल के प्रेस के सुप- 
परिन्टेन्डेन्ट और अन्य कर्मचारियों का 
चेतन ओर अलाउ'स,' प्रेस की मशीन 
ओर सामान, गोदाम, जिद बंधाई, 











टाइप ढालता आदि २ ६,३४०,६०० रुपया 
स्टेशनरी, जो केन्द्रीय स्टोर से' 
छी गयी 9,9०,००० . *? 
कमी १५००,००० 
आम कल टाल कक क पा मट मद 
योग १३,१०,६०० . * 


अन्यमद्द-. १७) प्रान्तीय ऋण की मात्रा यथाशक्ति कम 
'ड्ोनी चाहिये इस लिये शास्त्र प्रबन्ध का ख़र्च कम करना 
'चाहिये। शासन व्यय के यथाशक्ति कम करने पर भी यदि 
डत्पादक कार्यो' के लिये ऋण को आवश्यकता है। ते। छे लिया 
ज्ञाय। खूद का बोक चरूथा न बढ़ाया जाना चाहिये। 

(१८) अकाल निवारण की मद्द के सम्बन्ध, में राजस्व व्यवस्था 
'के परिच्छेद में कद आये हैं। जनता के लिये आजोविका के 
यथेष्ट साथनां और घन--ब्रद्धि की व्यवखा है। ते अकाल 
खैसे भयंकर ओर विध्तृत न हो। इस ओर यथ्रेष्ट ध्यान देना 
चाहिये । 


जयादुकेटाक हटके, हज अन्य का थे ढ7 खा उरच्य पीके ८7 / व री डरते ३ हि धर न टीडे भी के नी सरिय, अतिश टरीक डरीच हरि क्‍ 3 परिचय टीन लीक हीचि न्‍ीच भीकम हक ही नरीय लीय मच टी 5 नीफ हक मय |. हीक अधि टच मी मा टच टी हे टीफ हा री कक 2 ही डी थ नीक हक परी ढक अच ढभ अ 4 अत 


(१६) ज्ञिन अधिकारियों के वेतन ही बहुत अधिक मिलता 
है, पेंशन उन्‍हें न दे कर, कम वेतन वाले को विशेष रूप से. 
मिलनी चाहिये। 

(२०) कंटिंजेंसी फंड इस लिये रखा जाता है कि कोई 
आकस्मिक या असाधारण आवश्यकता आ' पड़े ते इस मद्द सटे 
काम चलाया जा सके । क्‍ 

(२१) सन्‌ १६२२-२३ ई० में जो ८2८ छाख रुपये कज्ज दिये 
जाने का प्रबन्ध किया गया है, उस में से २५ लाख रुपये ते। 
भारत सरकार के प्रान्तीय आबपाशी सम्बन्धी कज्ञ की इस 
वर्ष की किश्त अदा करने की गरज़ से दिये जांयगे और ६३ 
लाख रुपये स्थानीय संस्थाओं ओर किसानों के कज़ दिये जाने 
के लिये अलग रखे गये हें । 

पाठक अब समभ गये होंगे कि प्रान्तीय सरकार जिन ज्ञिन 
मद्दों पर खच करती है, उन में किस किस में किफायत या 
किस किस में वृद्धि करने से जनता का अधिक हित साधन 
दोगा । | 

व्यवरुथा पक परिषद्‌ का अधिकार--संयक्त प्रान्त 
के सन्‌ १६२२-२३ ६० के निमित्त प्रस्तावित १५ करोड़ ४१ छाख 
रुपये के कुल खर्च में से ४ करोड़ ८० ज्ञाख रुपयों के खर्च पर 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ के मंजूरों देने का अधिकार नहीं 
था । उसकी मजूरी १० करोड़ ६१ लाख रुपये के ख़च के लिये 


प्रान्तीय' व्यय १छ६ 
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ली गई थी, उस में से केवचछ ३ करोड़ २७ राख रू० हस्तान्तरित 
विषयों के लिये हैं; शेष सब रक्षित विषयें के लिये । हस्तान्तरित 
विभागों में भी रगसग २७ राख रुपयों का ऐसा खर्च था, जिस 
पर व्यवस्यापक सभा के मंजूरी देने का अधिकार नहों था । इस 
प्रकार यद्यपि प्रांतिक व्यवस्थापक परिषद्‌ को ख़र्च की अथि- 
कांश मद्दों पर मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है पर 
वास्तव में वह ध्रान्‍्त के सम्पूर्ण ख़चं के एक चौथाई से भी कम 
पर अधिकार रखती है।जेसा कि हम पदहिले कह चुके हैं 
उयवर्था परिषद्‌ के, प्रान्त की पूरी आमदनो अपनी 
इुच्छानुसार व्यय करने का अधिकार है।ता चाहिये । 


प्रान्तीय आय 


प्रान्तों का तुलनात्मक व्यय--भागे दिए हुए नक्शों 


से भिन्न भिन्न प्रान्तों की पृथक्‌ पृथक्‌ मदुदों को तुलनात्मक 
आय ओर संयुक्त प्रान्त की पृथऋ रूप से आय अच्छी तरद 
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१५४ भारतीय राजब्च 


५७४0७ % ना हा के ऋलपलीचिल हचढ ही 


सयुक्त मान्त का उदाहरण--प्रान्तीय आय का 
विषय एक उद्दाहरण द्वारा अच्छी तरह समक में आज्ञायगा 
इस लिये संयुक्त प्रान्त को आय का सन्‌ १६२०-२१ ई० का 
।हसाब ओर सन्‌ १६२२-२३ ई० का अनुमान पृथक रुप से 
दिया गया है । 

सद्दें। को ब्योरा और अआलोचना-अब हम 
संयुक्त प्रान्त की सन्‌ १६२२--२३ ई? की अनुमानित आय की 
प्रत्येक मद्द का कुछ विस्तृत ब्योरा देंगे ओर साथ ही यह भो 
वतायेंगे कि प्रास्तीं में किस किस मद्द की आय बढ सकती *, 
एवं किस मद्द को आय घटनी चाहिये । 


१९०«-अश्ाय-कर--ऐसा नियम किया गया है कि यह 


आय भारत-सरकार के हो परन्तु इसे चसूछ करने का काम 
प्रास्ताय सरकार करें । कर की आमदनी पर तीन पाई फ्री रुपया 
उन्हें मिलेगा, परस्तु यह निश्चय किया गया है कि प्रम्येक 
प्रान्तीय सरकार सन्‌ १६२०-२१ ई० की इस मह्द की आमदनी 
के बराबर एक निश्चित रकम भारत-सरकार के प्रति वर्ष 
दिया करे । इस प्रकार आरंभ में प्रान्तीय सरकारों के आयकर 
की आदमी में से जो कुछ हिस्सा मिलेगा, वह उस्हें भारत-स रकार 
के। दे देना होगा, परन्तु देने की रकम भविष्य में चद्दी बने रहने 
से, जब कर की आमदनी बढ़ेगी तो प्रान्तीय सरकारों को 
मिलने वाला हिस्सा भी घढ़ेगा। 


प्रान्तीय आय 


हैहक ही अत जी ह। 


१५५ 
इस प्रकार आय-कर चसूल करने का काम प्रान्तोय सर- 
कारों के ऊपर छोड़ा गया है, ओर उन्हें इसके सन्बन्ध में कुछ 
आय होती है । बेहतर है कि यह कुल आय प्रान्तों को ही दे 
दो जाय, जिससे उन्हें अपनी उन्नति की यथेष्ट सुविधा हो । 


विशाल अाएए ३, 2 के की # मर हाथ #२९ 2१ फट न॥ दर करते कीच, करी कप हहीय, हरी किन आपके 2रीक भार +क 
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२--सा ल गुजा रो--इस मद्द का ध्यारा यह है-- 


साधारण मालरुजारी ६,६३.७७,००० रू० 


सरकारी स्टेट की बिक्री २,००० ” 
मालगुजारी की माफी ओर 

परतो ज्ञमीन की बिक्री १,००० ” 
ज़मीन का महसूल व अबवाब २,६८,३०० ” 


विविध आय २०,२७,५०० ?” 


अलकक-मरंसंकनननन-कनन नम“ 





9,०९६,७२,८०० ? 





येग' 


चटाओ--भा बपाशी के कारण 
जो मालगुजारी मिली, 
' ( चह आबपाशो में 








शामिल की गयी ) २२,०७५,००० 4१ 
शेप .. ६,८७,३७,८०० ” 
नर 
घंटाओ-- वापसी ४७,८०० 











शेप ६,८३, ६३,००० रू० 


१७५६ भारतीय राजस्व 
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साधारण मा छगुज़ारो सवंसाधारणसे प्राप्त मालगुजारी के अतिरिक्त, गत 
वर्षो की बकाया की आमदनी, सरकारी स्टेट की मालगुज़ारोी ओर जंगल 
की स्टेट की मालगुनारी शामित्र द्ोती हे । 

विविध आय में मुख्य आमदनी, यद्द होती है--मालगुज़ारी के दफतर 
की आमदनी, मालगुज़ारी-अदालतों से क्रिया छुआ जुर्माना, कुछ जगहों 
में खास पटवारी रखने के उपलक्ष्य में होने वाली आमदनी, दीवानी, सुकदमों 
से होने वाली आमदनो, खेतों की ह॒द ठीक करने के लिये अमीनों की फीस, 
उन जंगलों या जमीनों से खनिज पदार्थों की आय जो ज॑गल विभाग के प्रबन्ध 
में न हों इत्यादि । 


पधान्तीय सरकारों की आमदनी का मुख्य साधन मालगु- 
जारी है, दहुधा उन की कुल आय का आधा भाग इसी से 
प्राप्त होता है। जैसा कि पहिले कहा गया है, भारतवर्ष में 
'सरकार अपने आपको जमीन का मालिक समभती है। 
इस आधार पर वह, अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रान्तों के किसानों 
'से, जुंमीन से होने चाली आय का ५० फीसदी या कहीं 
कहों इससे भी अधिक हिस्ला, मारगुजारी के रूप में वसूल 
करती है। यदि एक राष्टोय सरकार ऐसा करे तो शायद कुछ 
जायज भी समझा ज्ञाय परन्तु विरेशो सरकार का ऐसा सम- 
झकना कदापि ठीक नहीं | 

सरकार जो मालशुज़ारी छेती है, चदह उपज के रुप 
में नहों, वरन्‌ रूप के रूप में लेदी है वह उसकी शरह 
चैदावार का परता रूगा कर नियत करती है, यह 


प्रनन्‍्तीय आय १५७. 
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परता बन्दोबस्त के साल का छगाया हुंआ होता है । 
बहुधा ऐसा हो सकता है कि बन्दोबस्त के साल फसल 
अच्छी हो, अथवा “कारगशुज़ारी? दिखाने वाले अफुसर 
उसके अनुमान में अत्युक्ति कर दे, और अभागे किसानों पर 
कितने दी वर्षा के लिये सरकारी मालगुजारों का भार बढ़ 
जाय । अति बृष्टि, अनावृष्टि आदि से फसल खराब हो जाने: 
पर जब पेदावार कम हो जाती है, तब भी सरकारी भमारू- 
गुजारी प्रायः पूर्व निश्चय अचुसार ही देनी पड़ती है। कमी 
कभी सरकार “दया! करके मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ भी 
देती है, परन्तु वह छूट नुक्सान के हिसाब से बहुधा कम- 
होती है। 

मालगुजारी को अधिकता के कारण अधिकांश भारतीय 
कृषकों की, जो भारतीय जनता का बृहदंश हैं, इस समय बुरो- 
दशा है । उनका यथेष्ठट उद्धार उसी समय होगा, जब उनकी. 
जमीन उनकी ही मौरूसी जायदाद समझी जायगी, और सर-: 
कारी मालरशुज्ञारी न्याय पूबंक निश्चित कर दी जायगी। हमारी 
समभ से, जिस दर से अन्य आय पर कर लिया जाता है, डसी 
दर से ज़मीन की आमदनी पर कर लगना चाहिये । 

सरकार का ध्यान इस मुख्य बात को ओर न होकर कुछ 
साधारण बातों--सहकारी बेंक खोलने, तकावी देने, आबपाशी 
बढ़ाने की ओर क्रमशः आकर्षित है। रहा है। विविध प्रांतों में- 
ऐसे कानून भी बनाए गए हें कि ज़मींदार किसानें से मनमाना 


१५८ भारतीय राज्ञपत्व 
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लगान लेकर उन्हें सता न सकें । सन्‌ १८८५ और १६०७ ई० के 
टिनेंसी ऐक्‌ के पास है। जाने के कारण किसाने के। वेद्खली का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की 
उन्नति करने से लाभ की जे वृद्धि होगी, वह सब ज़मींदार के 
नहों, मिल जावेगी , वरन्‌ उसके एक बड़े भाग के अधिकारी 
स्वयं वे किखान ही हेंगगे। 


३--“अबकारो--इस मद्द का व्यौरा यह है--- 


लाइसेंस, डिस्टिलरी फीस 
शराब ओर अन्य मादक पदार्थों की 














बिक्की पर महसूल १,५७,६६,००० रू० 

आबकारो विभाग की अफीम की 

बिक्री से लाभ १२,२२,००० 

जुर्माना, ज़ब्ती , और अन्य आय ५०,००० १ 
येग १९,७०,७०,० 90 

घटराओ--चबापसो १,४०,००० 

विराभायााराकाक "मा साभ्य "२१७७७ :करय बह 

शेष १,६६,००,००० । 


शोक की बात है कि इस मद्द की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जा रही है | सारतोय व्यवस्थापक सभा में इस आशय 
का प्रस्ताव किया गया था कि सरकार मादक द्वव्यों के सेवन 
के न बढ़ने देने की नीति रखे । यह्‌ प्रस्ताव खीकृत नहीं हुआ | 
शरोब की दुकानें पर पहरा देने वाले तथा टैम्परेंस ( मद्यपान- 


प्रान्तीय आय १७६ 
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निवारण ) सभाओं के कार्य में सरकार बाधा डाछती है, और 
उन पर तरह तरह की सखझती करती है | इससे स्पष्ट है कि सर- 
कार के जैसे बने, वैसे आमदनी चाहिए मादक द्रव्यां के प्रचार 
के रोकने के लिये वह तैयार नहों । इस प्रकार देश का आत्मिक 
पतन कब तक होता रहेगा ? 

अन्यान्य विभागों में यह विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाथ 
में दिया गया है, जिन्हें प्रान्तों की उन्नति के लिये रुपये की बड़ी 
आवश्यकता है । अतः यह आशा है। ही नहीं सकती कि प्रान्तीय 
सरकार इस विभाग से अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करने, और 


इसलिये मादक द्वव्यें का अधिकाधिक प्रचार करने में केई 
कसर रख । 


बड़ी ज़रुरत इस बात की है कि यह विभाग भारत-सरकार 
के ही अधीन रहे ओर वह मादक द्वव्यें। का प्रचार घटाने की 
उपयुक्त नीति काम में लावे । 
४---स्टारप--इस महद्द का व्योरा यह है--- 
( भ्र ) गेर अदालती 


, साधारण स्टाम्प को बिक्री ३८,३७, ००० रू० 
इस्प्रे सिंग' ( 777977०5»7९ ) दस्तावेजों 
पर डयूटी ५७,००० ? 
जुर्माना या सज्ञा ३२,००० » 
विविध २,००० “ 
घटाओ--वा पसी ॥$ ९४,००० 





सम्ााजरइलाफवाड) आकापबरपरमरेनकमर्म एसमएकापतइकलीर: 





डरलायनाहाफयताार.. कक: 


येग ३८,३७,००० रू० 


१६० भारतीय राजस 
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( आ ) अदालती 


केर्ट फीस स्टांप की बिक्री १,५३,८६,००० रू० 

कोर्ट फोस स्टांप के साथ काम में आने 

वाले कागज़ की विक्री १५६६,००० रू० 

घटाओ--वा पसी 4६,००० 
येग १,५७,६६,००० रू० 

(अ ) और ( आ ) येाग १,६३,००,००० रू6. 


अदालती स्टांप प्रत्यक्ष रूप से न्‍्याय पर कर है। गेर अदा- 
लती स्टाम्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्‍्थाय--कर ही है । रुपया 
लेने की रखीद पर, या हुंडी आदि पर स्टाम्प इस लिये ह्वी 
लगाया जाता है कि यदि पीछे कोई बाद विचाद हो तो न्याय 
होने के अवसर पर प्रमाण तेयार रहे, इस प्रकार स्टॉप की 
आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समभा जायगा कि 
प्रजा को न्याय प्राप्त करने के छिये अधिक खर्च करना पड़ा | 
अतः यह आय अवब्पतम होनी चाहिये, जिससे न्याय सस्ते 
से सस्ता हो । 


प्रान्तीय आय १६१ 
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पू००- जंगल - इस आय का व्यौरा इस प्रकार है-.. 
लकड़ी या अन्य पेदावार#* जो 
सरकार ले 
लकड़ी या अन्य पैदावार 
जो उपभोाक्त या ख़रीदार ले ६१,०२,१०० ? 


जंगर का वे वारसी ओर ज़प्त किया हुआ मार ५,८०० ? 
विदेशी लकड़ी या अन्य 


हे डरे 9 ३ €,८०० रू० 








जंगल की पैदावार पर महसूल ३०,२०० ? 

विविध, जुर्माना, जप्तो आदि ११५२१११०० 

घटाओ--वापसी ४७,००० ” 
ये।ग 


९,१५,५७,००० रु० 

जंगल घिभाग का उद्देश्य प्रजा--हित ही रहना चाहिये | 
आय का लक्ष्य रख कर प्रज्ञा--हित की उपेक्षा करना कदापि 
उचित नहों । इस समय अनेक स्थानों में जंगल विभाग के 
कारण पशुओं के लिये दरःगाहों की बड़ी कमी होगई है । इससे 
देश की बड़ी हानि है । पुन; अब ईंधन मंहगा होने के छारण 
उसका कुछ काम गोबर के उपलोंसे ही ले लिया जाता है। इस 
से खाद की कमी होती है | जंगछ विभाग को इस और ध्यान 
टेना चाहिये । 


पिडकअरन>म»म»««»- ३७३०-५७ >पन पयलनकननकनाक- |. चमक पे +े नाम अप अनननाम+ 38.3 पता करना 33५3 था. “32०+कम-जथ 





श>+क ३०००" 





विजन हल ->म लक लनि फविनभ नल. 
हकन जन 


& जंगल की बनन्‍्य पैदावार में मुख्य बांस, घास, इंघन, कोयछा, रह 
आदि पदाथ होते हैं । 
११ 


१६२ भारतीय राजस्व 


६---रजिस्टरी--इस मद्द का व्यौरा यह है -- 
दस्तावेजों को रज्ञिस्टरो कराने की फ़ोस १०,७०,००० रू० 
रजीस्टरी की हुई दस्तावेजों 


५ >ीपरलक. 


की नक॒रछ की फीस ८०,८०० ? 
विबिध, फीस या जुमाने आदि २,३६,६०० ?? 
घदढाओ--वापसी ४०० ,, 

येग १३, ६०, ००० रू० 


कागजों की रज़िस्टरी होने से लोगों के बेईमानी करने का 
अवसर कम होता है । इस विभाग में एक परिमित सीमा तक 
की आमदनी बुरो नहों । 


७०-रेल--इस मद्द में वह आय है जो शाहद्रा सहारनपुर 
रेलवे से होने चाले मुनाफे में से सरकार को मिलती है । 


प्रान्तीय आय 


मो आज भी हम न न 





रडे 
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८-असाबपाशो--इस मद्द का ब्यौरा इस प्रकार है +-- 


( १) उत्पादक कार्य 
प्रत्यक्ष आय 
मालगुजारी की आय जो. 
आवपाशी के कारण हुई 
घटाओ --संचा रून व्यय 
वास्तविक आय 
'२ अजुत्पादक कार्य 
प्रत्यक्ष आय 
मालगुज्ञारो की आय जो 
आबपाशी के कारण हुई 
घटाओ--संचालन व्यय 





वास्तविक आय 
(१) ओर ( २) का योग 
अन्य फुटकर कार्य 
मस्त योग 


१,१०,७9,००० रु० 


४52१,६७,००० रू० 
3७,४०,७१९१७० रू 





६०,२८,२६० रू० 
८,००,000 रू० 


४,000 रू० 


७,७०७,००० रू 


३३,००० रू० | 
६०,६१,२६० रू० 


२७,००० रू७ 








६०,८८६ ,२६० रू० 


यह कार्य बहुत बढ़ने को आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के 
स्वाथ आय का बढ़ना अनुचित नहों । परन्तु दर नियमित रहनी 


चाहिये । 


किन 


१६७ भारतीय राजस्व 
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८-सुद्‌्--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार हैः-- 





ऋण ओर पेशगी पर सूद १५,9७७, ६०० रू० 
विविध १०० ”? 
योग १७,७५,००० ?? 


ऋ ण, इन संस्थाओं या ध्यक्तियों को दिया जाता है--जिला 
और अन्य स्थानीय कोध ( 7.०८४| 0०००५ ) कमेटियें को , स्यु- 
निसिपेलिटियों, जमींदारों, किसानों, खहयोग समितियों 


आदि को | 
१०--न्याय-विभाग--इल महृद का व्योरशा इस 
प्रकार हैं-- 
अनधिकृत मार की बिक्तो ६०,००० ?? 
कोट फीस झिसओे दीवायो अदालत 
के अप्तीन शोर कडक अमसोस 
भा दि फाॉस शाशेंल हे २,७६,२५०० ” 


दवाई कोर्ट या अधीन दीवानों अदा- 
लतों को फीस, मेजिस्ट था व्या 
किया हुआ ज्ुमाना आ* जप्तो 


आदि ७५, ६७,००० ?? 
चबककालत को परीक्षा-फॉस १५,००० ? 
विविध फीस ओर ज्ञुभने 9, १००.” 
विविध २६,७०० रू० 
घदाओ--वापस्ची ८०,००० ,, 





येग ६,०७,००० रू० 


प्रान्तीय आय ह १६५७ 


सरल पिलनरिकतः सै सजी पेज कक केरल जल ९ भरी कही कर ३ था कह चना जता, "के किलर बे जरी भा पेजन्‍र “री परी पारी रह चर जीभ. न थक. 
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जैसा कि हमने अन्यत्र कहा है, न्याय सस्ते से सस्ता होना 
चाहिये। देश का कानून ही इस प्रकार बदला जाना चाहिये 
कि मुकद्दतेबाजी कम है, आदमी पंचायतों में ही निपटलें। 
अस्तु, न्याय विभाग की आय-वृद्धि हम अच्छी नहीं समभते । 


१९-जे ल--इस महद्द का ब्यौरा इस प्रकार है -- 


जेल ६,७०० रु० 

जैले के कारखानों के सामान की बिक्री ५,००,७०० ,, 

आटाओ-- वापसी ४8०० १3 
याग ५,१०,००० रू० 


१२-पुलिस--इस मद्द का व्योरा इस प्रकार है -- . 
सावंजनिक विभागों, प्राइवेट कम्पनियों, 


ओर लेगें को दी गयी पुलिस ३२,००० रू० 

हथियार रखने के कानून से आय 990 » 

मेटर आदि की रजिस्ट्री, आदि की 

फीस, जुर्माने ओर जप्ती . ८०,५०० », 

पेन्शन आदि के लिये प्राप्ति ३,४०० ,, 
. विचिच ५६,३०० » 

घदाओ-वापसी ु ४,००० 


येाग १,६ ६,००० रू० 


श्द्न्द् भारतीय राजस्व 
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३“शिक्षा--इस मह्दू का ब्योरा इस प्रकार हे शत 


विश्वविद्यालय 

फीस ; सरकारी, आर्ट कालेज ७०,००० रू० 

» सरकारी, पेशों के कालेज ४०,२०० ,, 

माध्यमिक 

फीस; सरकारी, माध्यमिक 

स्कूलों, तथा छात्रालयें की आय ७,१७,६०० 
धरारमस्भिक 

फीस ; सरकारो प्रारम्भिक स्कूल ८०० ,॥» 
स्पेशल - 

फीस; मिडिल स्कूल २,४०० ,,. 

खुधारक स्कूलों के कारखाने २५००० ,,. 
जनरल 

सहायता 

दान ७,५०० ,,. 


विविध; परीक्षा फ़ीस सिविल एंज़िनयरिं १६,७०० ,,. 
कालिज़, किताबों, फोर्टों, भोर 
अन्य स/मान की बिक्री, प्रान्तोय 

परीक्षाओं की फोस आदि २,५३,२०० ,,. 

घटाओ--वा पसी ४०० ,, 


याग ८,४८,००० रू० 


पान्तीय आय १६७ 


न्याय की भांति, शिक्षा भी जितनी सत्तो हो, उतना अच्छा 
है। प्रारम्भिक शिक्षा तो बिल्‍कुछ बिना फीस दी होनी चाहिये, 
अन्य शिक्षा की फोस भी यथा सम्भव कम रहना उत्तम है। 
चत॑मान समय में यहां शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्व साधारण 
की कोन कहे, मध्य श्रेणी के भी बहुत से आदमी इसका व्यय 
सहन नहीं कर सकते । इस लिये देश में अविद्यांघकार छाया 
हुआ है। इसे दूर करना चाहिये ! इस लिये शिक्षा विभाग 
को फीस द्वारा आय बढ़ाने का लक्ष्य न रखना चाहिये । 


१४---चिकित्घा आर स्वास्थ-इस मद्द का 
ब्योरा इस प्रकार है --- 


(अ ) चिकित्सा 
मेडिकल स्कूल और कालिज फीस २०० रु० 
अस्पताल की आय 9, २०० ? 
पागरूखानों की आय जिसमें ऐसे 
पागलों की रखने दोनों वाली आय 


भी शामिल है, जो द्रिद्र न हों १०,२०० ”! 
स्युनिसिपैलटियों ओर छावनियों की 

सहायता, स्ंसाधारण का चन्दा, 

सेनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये 

सद्दायता ३०,६०० * 
दान की आय १,७०० » 
विविध; रसायनिक विश्लेषण की 

फीस आदि ६,००० ” 
घटाओ ---- वा पसी १७०० ,, 


योग ... ९५६,००० रू० 


१६८ भारतीय राजस्व 


बढ 
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( आ ) सखास्थ 
दवाइयों ओर टीका रूगाने की 
चीज़ों की बिक्री ३२,५०० रू० 
सहायता 8८,000 !? 
विविध १३५१५०० 7? 
योग ६७,००० रू०। 
(अ ) ओर ( आ ) का योग १५०,००० रू० 
१४---कृ षि--इस मद्द का व्यौरा इस प्रकार है -- 
बागों की आय १,३३,००० रू० 
कृषि को विविध आय १,००० ? 
कृषि-ऐ जिनयरिंग १३,००० 9 
कृषि कालेज ओर प्रयोग शाहलायें, 
बीज आदि १,७१,७०० ?? 
सावंज़निक नुमाथश ओर मेले ४५,००० 9 
पशु चिकित्सा १,२१,६०० ?! 
घटाओ ---.. वापसी ३०० ?? 


योग ७,८४,००० ?? 


प्रान्तीय आय १६६ 


ही कारिक कक बर- जी कण कक यही के व जी टी टीक-रीय जीत हीय जी, कली जीव टीफ टीपजटीक पट पिनरीि नी ये ५ 5८५ डक रच ०3 /जधर३ /ज 5 /7 2५ /रथ दर टन मनन 7५ 


१६----उद्योग-घंघे--इस मद्द का व्यौरा इस 
प्रकार है-- 





ओद्योगिक और शिवपीय 

संस्थाओं की फीस १७,००० रू० 
कारखाने की आय ८+५७०० 9 
विविध ७०० ? 
योग २६,००० ”? 


१५--विविध विभांग--इस मद्द का व्यौरा इस 
भ्रकार है -- 

स्टीम वोयलरूरों के निरीक्षण की फीस. ३१,७०० रू० 
परीक्षा फीस २,००० ? 
विविध; अज्ञायब घर; 
पीतल के तार बनाने; जन्म 
सत्यु ओर विबादों की 
रज़िस्टरी आदि की आय घू,३०० ? 
 घटाओ --- वापसी १००० ,, 
योग ३८,००० रू० 


१३० भारतीय राजस्व 


मोड ० ७७ 75७ क्र भु अर 9, करा अभन्‍मण 5 /#'% हक फीस: कराए, अरीयय अतयए धन ऋ्रीषद मरीय, प्रफिक आओ बरागर की, अभकद टरप आगे अर. जीीक दरगात भरीनए सरभन, करनी, अमीर रीयय, आय प्रमाण #र०थ, तीीरय #रीयए, फ्री वााथ॥ अरीक्ण #?य॥, अभय आमिर मम आगाज शगचत आय, आर 0 आधा ई ब्प्क 


१८--सिविल निर्श्माण कायय--इस मद्द का ब्यौरा 
इस प्रकार है -- 





सिविल अफसरों के सुपुद ३८,००० रू७ 
साधंज्ञनिक निम्भाण विभाग के 

अफसरों के सु पु ३,८२,००० १? 
योग 8,9५०,०0०७ द्ू0 


१९--कागज कलम और छरूपाॉई--इस मदद का 
व्योरा इस प्रकार था-- 

कानूनी रिपोर्ट, सरकारी गज़र और 
अन्य पुस्तकें या पत्रिकार्यं तथा 
विविध फार्म २,१०,००० रू० 
प्रेस की अन्य आय, हाईकोरट या 
अन्य संस्थाओं का काम करने से. २,०१,८०० ? 
घथाओ -- वापसी 88४ 








हु योग ७,११,०९०० रू० 


बन ह 
असकलरं खाक %.3) करन विज कदर मेकली नेक कली की भरी १७ करी जी कट पजन्‍रीजर किरन पेज घर कह चरम ओर भन्‍ थे 2 थे > बजट ऋन ऊंट धन चलन ३३ टी 5० ५, 
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२०----पेन्शन ञझादि के लिये सहायता--इस 
मदद का व्योरा इस प्रकार है-- _ 


कोट आफ बाड़स के, तथा 

विदेशी नोकरियों में लगे हुए सरकारी 
आदमियों के कारण, आय; जिले आदि 
से सहायता; अन्य सरदारों से उनके 
सम्बन्ध में दी गयी पंशनों के 


विषय में सहायता ३,६७,००० रू0. 








विविध २20०0 रू० 

घटाओ-- वा पसी २०० ” 

योग ३,६७,००० ? 

२९---विविध--इस मह्द्‌ का ब्यौरा इस प्रकार है -- 

पुराने स्टोर ओर सामान की विक्री ६,००० रू० 
जमीन ओर मकान आदि ( नज्ञुल ) की विक्री १०,००० ?? 
सरकारी लेखा-परीक्षा की फीस १,२१,००० ? 
ज़मीन और मकान का किराया १,६७५,००० ?? 
अन्य फीस, ज्ुमाना या जप्ती 9,०५० 7 
फुटकर १,६२,२०० ?? 
_ घटाओ--बापसी १६,२५० !? 








येग 8,८<८,००९० 


१७२ भारतीय राजस्व 


बँ किरना' पर सा धारा जी ये पक तन चरम भा पेज पन्‍ी समर कार भा. पाक यम बाकी, की पेज, अिदतारी पकने पअनीं पाती पे नी. चक्की पत्नी फियओं! घ०जक चना सकी, फिर करी. जा 


फुट कर आय दीवानी, फौजदारो, मालगुजारी की और 
कमिश्नरों की अदालती के भहातों में खाद्य पदार्थ बेचने के 
लाइसेंस की फीस, तथां घास की विक्री आदि से देने वाली . 
आय सम्मिलित है । 


चिट बज किक बदली चेतन केडनती नेहा चेहम ब्माकू- 


कर-भार--प्रान्तीय आय की मद्दी का व्यौरां सम्राप्त हो 
गया । केन्द्रीय आय का चणन पहले क्रिया जा चुका | अब 
हम यंह विचार करंगे कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार आय के 
रूप में जो कर वसूल करली हैं, उनका ब्रिटिश भारत के प्रत्येक 
आदमी पर कितना भार पड़ता है ।* 


सरकारो साय; ग्रजापर कर--सरकार के माल- 


गुज्ञारी, नमक, स्टास्प, आबकारी, प्रान्तीय महसूल, आयात, 
निर्यात कर, आय कर और रजिस्टरी से जो आय देती है, वह 
सब प्रजा पर कर हो है। इस के अतिरिक्त रेलवे, डाक, तार 
आदि व्यापारिक कार्यों से भो सरकार के। जो आय होती है 

वह भी राज्य प्रबन्ध में हो ख़व की जाती है । यदि यद्द आय न 
दी तो सरकार इतनी आय, अन्य कर रूगा कर वसूल करे । 
प्रत्येक भारतवासी के। कितना कर देना पड़ता है, इस का 
पहेसाब लगाने के लिये, पहिले सरकार की, एक वर्ष की उपर्यक्त 


(लत समसनना अकेली पन्ना कनन-प तन कान हा फमानोओ मकलथन.. ४») 


९? माडन रिव्यू” में प्रकाशित, श्री० सी० एन० वकील के छेख के. 
आधार पर 








घरान्तीय आय १७३ 
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हक 


सब आमदनी मालूम करनी चाहिये, फिर डसे ब्रिटिश भारत 
को उस वष की जन संख्या से विभक्त करना चाहिये। 

जनता को शआाय-- परन्तु किसी देश के निवासियें पर 
कर भार कितना है, यह जानने के लिये उनसे वसूल होने वाले 
कर की मात्रा का ही ज्ञान पयांप्त नहों है। वरन यह हिसाब. 
लगाना होगा, उनकी कुल आय से, उनके कर का क्‍या अनु- 
पात है | इस प्रकार यह सचंथा सम्भव है कि एक देश में कर की 
मात्रा दूसरे देश को अपेक्षा बहुत अधिक होने पर सी, कर-भार 
कम हो । अस्तु, जनता की आय का हिसाब रूगाना आवश्यक 
है । यह हिलाब ठीक ठीक रलूगना तो बहुत कठिन हैं, तथापि 
जे। अनुमान बड़े अधिकारियों ने अपने बाद विवाद में झाधार 
रूप खोकार किया है, उसका उपयेग किया जा सकता है | 

सन १८७० ई० में स्व० दादा भाई नोरोजी ने बड़े परश्श्चिम 
ओऔर अनुसंधान से सारतबासियें की ओखसत वापिक आय का 
हिसाब लगाया तो वह २० रू० मालूम हुई थी। सन्‌ २८७१ ई० 
में आय का यही अन्नुमान अधीन भारत मंत्री प्ि० श्रां ने 
किया आंर पीछे वाइसराय लाडमेये। ने सी व्यवस्थःपक सभा में 
इस से सहमत हॉना प्रकट किया | 

सन्‌ १८८० ई० में फमिन ( अकाल ) कमीशन ने भारत की 
खेती की पैदावार का अनुमान किया, इस अनुमान के आधार 
पर सर डेघिड वारबर ने भारत-वासियां की उस समय की 
कुछ ओसत वबाषिक आय २७ रु० होने का अनुमान किया । 
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कहा 


सन्‌ १६०१ ० में लार्ड कज़न ने व्यवस्थापक सभा में सूचित 
क्रिया कि सर डेविड की तरह ही जांच करने पर भारत- 
वासियें की औसत वाषिंक आय ३० रु० माल्यूम हुई है 
वष, मि० डिग्बी ने भारतवासियें को यह आय केवछ १८ रू० 
६ आने सिद्ध की थी, इसका किसी ने सप्रमाण खंडन नहीं किया 
पर अधिकारी ३० रु० का ही उढलेख करते रहे । 

सन्‌ १६२१० में मि० कुक ने राज्य परिषद में कहा कि 
अब पहले हो ढंग से जांच करने से उपयुक्त आय का अंक 
५० ] रु० होता है | परन्तु मि० बी० जी० काले के हिसाब से 
यह आय ३६) रू० से अधिक नहों है । 
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कहे हरी, री राय, अर यिक जिजत पिट री भ0जरी ३ ही हर कहर भि हक टच िए टीचर चल ज१0रिर धचली ९. / चि ह *% हॉ" «ओह 


जनता की आय से राज्यकर का अनुपात---- 


लिन लक__इ ३. _नल_लललुु आर कक कल लाश चना ााााााा॥॥॥॥७७॥ल्‍॥ल्‍70७४७७७७ए७७७७७७७७॥ए७एशशशशआआशआशआआआशआआआआआआआााएणाणणााा 
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इस नक्शे से माल्म होता है कि सन्‌ १६०१ ई० तक आम- 
दूनी पर का अनुपात ८से ६ फी सदी तक था सन्‌ १६११ में, 
रेल आदि की आय छोड़ कर, कर ५.७ फी सदी और उसे 
मिला कर ६.२ फी सदा था । सन्‌ १६०१ ६० से सन्‌ १६११ ६० 
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तक, कर में कुछ कमी हुई । परन्तु यह कमी बहुत अधिक 
इस लिये दिखाई पड़ती है कि प्रति मनुष्य आमदनी की औसत 
में बहुत अत्युक्ति कर दो गयी है । १८८१ से १६०१ तक २० बर्ष 
में प्रति मनुष्य आमदनी केवल तीन रुपये बढ़ी ओर पीछे दस 
वर्ष में ही उस की बृद्धि एकद्म २० रुपया बतरछा दी । सन्‌ 
१६१३ ई० से सन्‌ १६२० ई० तक अर्थात्‌ महायुद्धके समय और 
उसके समाप्ति कारूमें हम पर प्रति मनुष्य लगभग दो रुपये का 
कर ओर बढ़ा। डसके बाद अगलछे दो वर्ष के समय में प्रति 
मनुष्य कर की मात्रा एक रुपये से अधिक आर बढ़ गयी 
इस समय, महायुद्ध से पहिले की अपेक्षा, कर दूने से अधिक है । 
इस लिये या तो कर भार दूने से अधिक हो गया है अथवा 
भारतवासियों की आमदनी दूने से अधिक हो गयी है। सब्भ- 
चतः अधिकारों दूसरी दात ही रहना चाहँंगे परन्तु वे कुछ ही 
कहे, भ्ुक्त भोगो भार/वार्स: ही जानते हैं कि उन्हें कर-भार 
अब कितशा अधिक 0तीएछ हा रहा है । 

भष्रतवासियों फी इस साय को आमदनी के सम्बन्ध में 
हमें शी० दी० जी० छाडे का हिसाब ठीछ जंचता है, जिसके 
अज्लुसार प्रति मनुष्य की ओसत वार्षिक आय अब ३६] रु० है । 
इस प्रकार भारतबासी अपनो आय का १७, १८ फोसदी 
कर के खरूप में, राज्य कोप को देते हैं । ब्रिटिश शासन के ऐसे 
मंहगे होने की दूशशा में, प्रजा में खुख और शान्ति कैसे रह 
स्रकती है ! 
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जवानी कफ गान, कित्की चंकओ के हा कजओ विकनमी, ')३७००३ औकात पे बधजाम पेकाओ की भे+आम मेरी भे>आरी पोकरा. गेकाम किक बेजाओा फेडरर फेल इस कं. जिस्म बजा भरती अर फेक, विज बज. 


नवा पारच्छद 
साबजनिक ऋण 


राज्य को ऋण को शञावश्यकता-पहिले कह 
चुके है कि राज्य को विविध कार्यो" के सम्पादन के लिये, 
उनके ख़च की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाने पड़ते हैं । 
ज्यों ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे। पहले तत्कालीन करों 
की मात्रा या संख्या बढ़ा कर अधिक आय प्राप्त करने का 
प्रयल्ल किया जाता है | परन्तु जब खर्च इतना अधिक बढ़ जाता 
हैं कि उसको पूरा करने के लिये करों के बढ़ाने की गुश्नायश 
न हो, अथवा जब कोई खच्च इस प्रकार का हो कि उसके लिये 
कर लगाना उचित न समझा जाय, तो राज्य को ऋण लेने की 
आवश्यकता होती हैँ । 


राज्य को ऋण लेने को सुविचा-सहकारी स- 
मितियों या व्यापारिक कम्पनियों की भांति राज्य को 
साख, व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। उसे पूँजी, अधिक 
मात्रा में ओर कम सूद पर मिल सकती हैँ | यदि ऋण बहुत हं। 
अधिक लिया ज्ञाय तो यह सुविधा कम हो जायगी। जब 
किसी देश की माठी हालत अच्छी न हो, हिसाब साफ कर 
. रहता हो या अशान्ति ओर युद्ध की अवस्था हो, तो भी ऋण 
१२ 


अर ही पिहरी चबजी. ली पी ७० पनली चिककी पथ कि नी जन की 


हरी पडटी "५ हा. फिफाकती मात पेन 3७ ढ कि. भकी मिनी 
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हे. मी हे.आाण १९. कं बंद भी २७. पाक येकती पका भियाली केफअी भा हम फल भू ॥ ७ 


चिटन जज कल्कि 


लेने की खुविधा कम हो जाती है। परांधीन देश की सरकार 
शासक देश से अथवा उसक्ही साख पर ऋण ले सकती है । 


हम पहले बता आये हैं कि कई वर्षा से भारत सरकार 
का खर्च उसकी आय से अधिक हो रहा है, नये नये कर 
लगाने पर भी डसे घाटा रहता है, ऋण बढ़ता जाता है। परन्तु 
भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर, ऋण लेने की 
सुविधा बनी हुई है । 


सावचानी को श्रावश्यकता-परन्तु खुविधा होने 
पर भी राज्य को अन्धाघुन्ध ऋण नहों लेते रहना चाहिये। 
ऋण देने वाले पूंजीपति केवछ सूद्‌ का ही लाभ नहों सोचते, 
चरन अपने व्यापा रिक और राजनेतिक अधिकारों को बृद्धि का 
भी लक्ष्य रखते हें । इस प्रकार ज्यों ज्यों किसी देश पर ऋण 
का भार बढ़ता ज्ञाता है, वह आथिक और राजनैतिक, दोनों 
द्ृष्टियों से अधिकाधिक पराधोन होता जाता है। जैसा कि 
हमने अपने “भारतीय अर्थ शास्त्र! में लिखा है, भारत सरकार 
पर गोरे व्यापारियों का प्रभाव प्रसिद्ध है, उनके सामने प्रायः 
भारतवासियों के हिताहित का विचार नहीं होने पाता । जब 
कभी कोई राजनैतिक सुधार की बात उठती है, तो विदेशी 
पूंजी वाले हमारे भविष्य का निर्णय करने का अधिकार 
मांगते हैं । अस्तु, ऋण लेने में सावधानी रखने की बड़ी आव- 
अभ्यकता है । 


साबंजनिक ऋण १३६ 
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किन दशाओं में कण लेना बेहतर है ? -- साधा- 
'रणतया दो दशायें ऐसी हैं जिनमें घन प्राप्त करने के लिये, राज्य 
को, नये कर लगाने की अपेक्षा, ऋण लेना बेहतर है-... 


(१) जब राज्य नहर या पुल आदि ऐसा सार्वजनिक निर्म्पाण 
'कार्य करे जिनसे महम्तूल आदि की आय हो, अथवा जब वह 
'डद्योग धन्धों की वृद्धि तथा व्यापार कौ उन्नति के ऐसे उत्पा- 
द्‌क कार्यो” का संचालन करे जिनसे देशवासियों को घन-बृद्धि 
हो ओर कालछान्तर में राज्य की, करों से प्राप्त आय खबर बढ़ 
'जाय। ऐसी दशा में आवश्यक घन, कर-बृद्धि से प्राप्त करना 
बुद्धिमानी नहों है; हां राज्य को, प्राप्त होने वाली आय का 
'बड़ी सावधानी से अन्चुमान करना चाहिये । 


(२) जब राज्य पर किखो दूसरे राज्य का आक्रमण या 
अकाल आदि किसो ऐसे आकर्िपिक व्ययका भार आ पड़े, 
जिसकी बार बार पुनरावृत्ति की आशा न ही। ऐस्रो दशा में 
भो ऋण लेना ही उचित होगा, क्योंकि कर लूगाने ओर फिर 
-जददी उसे हटाने से राजस्व के क्रम में बड़ी गड़बड़ मचती है 
आर करों की समानत्ता घटती है । 


दूसरों को परतंत्र करनें वाले युद्धों के लिये अथवा अन्य 
अनुत्पादक कार्यो' के लिये, अपने सिर पर ऋण का भार 
ध्यढ़ाना कदापि उचित नहों। 


दि] 


३८० भारतीय राज़स्त्र 


ह जन्‍म रिक नौ ,न्‍ पे अपन परी ि,री जम कक >रीय, लीभ- समा, दरानत दी हरी कमीन" बम रीना: परम ँपन हरी कमा मगर जग जय जय हरी रन तय हर च३ काओ कान अति अमेय, अररिया; ?मका, #रीज 2० रण हाथ नमन सनी हम बाय करा- हज ७० 2 की 
५९0७ मां 


भारत का साब्बजनिक ऋण--भारतवर्ष के साव॑- 
जनिक ऋण का बीज ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने बोया ओर उसी 
ने इसके वृक्ष को बढ़ाया । कम्पनी अन्त होने के समय पाछि- 
मेंट ने उसकी जड़ नहों काटी, उलटा उसे और सुरक्षित कर 
दिया । पालिंमेंट के समय में इसकी खूब वृद्धि हुई है । 
इस ऋण का यह तो कारण है ही, कि राज्य ने इतना 
रूपया व्यय किया कि नये नये करों के लगाने ओर बढ़ाने पर 
भी उसका पूरा नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से स्मरणीय है कि भारतवर्ष को अपने पराधीन होने का 
मूल्य भी खयं चुकाना पड़ा है । पुनः एशिया के कई स्थाने में, 
ओर अफ्रीका के कुछ स्थानों में भी, अड्गरेजें। का ब्यापारिक 
और राजनैतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष के 
हो द्रव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि 
के लिये हम 'स्वाथ ! ( चेत्र १६७६ वि० ) के आधार पर कुछ. 
घटनाओं का वर्णन करते हैं । 


भारत पर कम्पनों के युद्धों का भार--ईरूट इंडिया 
कम्पनी इंगलेंड के राजा की प्रतिनिधि थी । डसने इडलंड के 
शत्रु फ्रांस से, और फ्रांस से सहायता प्राप्त आरतीय नरेशों से 
कई युद्ध किये । [वह इनका भार न उठा सकी, ऋण ग्रस्त 


हूं। गयी । सन्‌ १७६५ ई० में बंगाल को दीवानी प्राप्त कर लेने 


धर उसने अपने ऋण का भार इस प्रान्त से होने वाली आम- 
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दूती पर डाल दिया। वास्तव में यहां से ही भारत का साब॑- 
जनिक ऋण आरम्भ होता हैं। पीछे बंगाल की आय की 
सहाय ता से मैसूर के नवाबें को भैम सम्पत्ति हड़प की गयी 
ओर मैसूर की आय का डप्योग करके मराठें के राज्य का 
अन्त किया गया। 


सिंहलद्वीप, सिंगापुर, हांकांग, अदव और रंगूत सब ही 
'अदेश इंगलेंड ने भारत को सेना और घन के द्वारा जीते हैं। 
अफगानिस्तान, चीन, वर्मा और ईरान से अड्गरेजों ने युद्ध 
किये, उनमें रुपये| की जरूरत हुई । कम्पती का उदेश्य रुपया 
कमाता था, वह इकलेड से तो धन राकर यहां छूगाने वांली 
थी ही नहीं | बध, इन खब युद्धों में भी भारत के ही द्रव्य 
ध्ओर सेना का उपयोग किया गया। इप्त प्रकार भारत पर 
ऋण-भार बढ़तो गया। 


करुपनी के कौरोबार का भार--कस्पनी ने अपना 

जो कारबार सेंटहलीना, वेनकूलन, मरूकका, प्रिंस आफ वेदस 
द्वीप, ओर कानटन में चला रखा था, उसका सब व्यय भार, 
ओर अड्भगरेज़ों ने जो आक्रमण उत्तमाशा अन्तरीप, मनिल्ला, 

मारिशश तथा मलकका टापुओं पर किये थे, उन सब का खर्च 
भी भारत के मत्ये मढ़ा गया, यद्यपि इनमें से कुछ पर तो 
भारतवर्ष में आने से पदिले हो, कम्पती ने व्यापारिक हेतुओं के 
पफिये अपना अधिकार जमा रखा था ! 


२८२ भारतीय राजस्व 


कि. उरी फैडाफि पा कक. ऑिक अं ैज०री पेपल बज भा जजजतीँ भी कप हा जी चल बा जा चना 


ईस्ट इंडया कम्पनी को सन्‌ १८१३ ई० तक भारतवर्ष 
में व्यापारिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनेतिक सत्ता प्राप्त 
रही ओर उसने अपने इन दो खातों का हिसाब अलग न. 
रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक ओर युद्ध 
सम्बन्धी ऐसे व्यय के भार को भी शासन सम्बन्धी ही दर्शा 
कर, भारत के मत्थे पटक दिया, जिसका भारत के हित से कुछ: 
भी सम्बन्ध न था, अथवा बहुत ही कम था । 


करूपनो के पुरष्कार का भार--सन्‌ १८१३ ई० से 
कम्पनी को केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया 
था, सन्‌ १८३३ ई० में चह भी हटा दिया गया। अब से कम्पनी 
भारतवर्ष को शासक समुदाय मात्र रहो। उसकी सम्पत्ति 
भारत सच्नाट को दी गयी । उसके ऋण ओर दायित्व का भार 
भारत के सिर डाछा गया। निश्चय हुआ कि इड्ढलेंड को पूंजी 
पर १०॥ प्रति सैकड़ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति वर्ष 
दिया जाबे | सन्‌ १८७३ ई० के बाद पालियामेंट चाहे तो पूंजी 
के हिस्सों के प्रति एक हजार रुपये के बदले दी हजार रुपये 
( अर्थात्‌ कुल १२ करोड़ रुपये ) एक्र साथ देकर मुनाफू से. 
छुटकारा पा सके । कम्पनो को व्यापारिक सम्पत्ति में से दो 
करोड़ रुपया निकाल कर कम्पनी के पू'जजी के धन को निप- 
टाने के लिये एक नया खाता रखा जावे, यदि कम्पनी को 
किसी समय वाषिंक मुनाफ़ा न मिल सके तो वह इस खाते में 
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से दिया जावे । कम्पनी के व्यापार विभाग के कर्मचारियों को 
उचित मुआवजा दिया जावे । 


न 


इस प्रकार भारतवष ४० वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति वर्ष 
वांषिक मुनाफे के नाम से देता रहा। सन्‌ १८७३ ई० में ऋण 
चुकाने वाले फंड में १५ करोड़ रुपया नहीं हो सका, जैसी की 
पूर्व में आशा की गयी थी । कमी को पूरा करने के लिये भारत 
मंत्री ने भारत के जिक्मे ७॥ करोड़ रुपया और, सार्वजनिक 
ऋण के नाम से मढ़ दिया | 

कस्पती बहुत सी बातों में मारत के लिये एक असहाय ओर 
अन्याय युक्त भार थी । सन्‌ १८३३ ई० में ज़ब उसके व्यापारिक 
अधिकारों का अन्त किया गया तो उचित तो यही था कि 
भारतवपष को उस बोर से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता, 
परन्तु यहां उसे स्थायी रूप से भारत के गछे मढ़ दिया और 
कुछ अंशों में उसे बढ़ा भी दिया । 

'होम चार्जज” का उदलेख पिछले परिच्छेद्‌ में किया ज्ञा 
चुका है | वह भी सार्वजनिक ऋण की उत्पत्ति या वृद्धि में बहुत 
सहायक हुआ है । रेलों ओर नहरों के लिये भी ऋदण छेना पड़ा 
है। रेलों में अन्धाधुन्ध खर्च हुआ, और कई वर्ष अपार हानि 
उठानो पड़ी । 

सिपोहो-विद्रोह का भार--सन १८५७ ई० में भा- 
रत में सिपाही-चिद्रोह हुआ । इसके भिन्न भिन्न कारणों के 
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वब्यारे में भले ही मत भेद हो, यह निश्चित है कि यदि अधिकारों 
अधिक खार्थों न होते ओर प्रज्ञा से उचित व्यवहार करते रहते, 
तो इस विद्रोह की सम्भावना बहुत कम होती । असर्तु, विद्रोह 
सफल हो, या विफल, इसके होने का उत्तरदायित्व अधिका रियें 
पर है ।# परन्तु अधिकारी-पक्ष-प्रधान सरकार ने उन्हें तो 
क्षमा कर दिया और उसके दमन करने का सब भार भारतचष 
पर डाल दिया। इस लिये अगले वर्ष ऋण की मात्रा और 
बढ़ गयी । 


पालियामेंट का समय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे 
वह कम्पनी की एशिया, येारप या अफ्रीका महाद्वीप में छड़ी 
हुईं लड़ाइयें के कारण बढ़ा हो, चाहे होम चार्जेज' के नाम 
से दी जाने वाली बाषिक रकम के कारण बढ़ा हो, अथवा 
सन १८५७ दई० का सिपाही विद्रोह ही इसकी अपार वृद्धि का 
हैतु हो, सन्‌ १८५८ की नयी सरकार को उसी समय हस्तान्त- 
रित किया गया जब भारतवर्ष का भाग्य-चक्र कम्पनी के हाथ 
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>कमका 


$9 महाशय जाह्ा बाइट ने कहा था, “मेरा विचार है कि सिपाही 


विद्रेह्द के दमन करने में जो ४० करोड़ रुपया व्यय हुआ हे, उसे भारतवा*«- 
सियेां के सिर सढ़ना उनके ऊपर असह्य बार हेोगा। विद्रोह्द, पालियामेंट 
के कुशासन ओर अद्गरेजों की दुर्नीति का परिणाम है। यदि प्रत्येक मनुध्य 
के साथ न्याय किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि ये ४० करोड़ रुपये इस 
देश ( इड्डलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसल होने चाहिये । 
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ही जी यिजतीओ, टी हरी टरीचोक' 


से निकल कर सामप्राज्ञी के हाथों में पहुंचा । सन्‌ १८५८ ई० 
में सन १८३३ ६० की बात दोहरायी गयी । उक्त व में (भारत 
की खुब्यवस्था ओर खुशासन के लिये” पास किये हुए ऐेक्‌ में 
लिखा है कि “ईस्ट इंडया कम्पनी के मूल धन पर का मुनाफा; 
और तमाम तमस्खुक, बांड और अन्य खब गेट ब्रिटेन के ऋदण 
तथा भैम विभाग के सब प्रकार के ऋण तथा कम्पनी के ओर 


'भी सब प्रकार के देय ऋण, भारत के राज्य कर की आय से 
दिये जावेंगे और दिये जाने योग्य हैं ।” 


क्रमशः भारत का शासन व्यय बढ़ता गया । राजख-सदस्य 
ने आय का अनुमान कम ओर व्यय का अनुमान बहुत अधिऋ 
करके करों की दर ऊँची रकखो | इस से बीसवों सदी के प्रथम 
दस वर्षों में सरकारी बचत का ओसत चार करेड़ रुपये रहा । 
सरकार ने फिर भी करों को कम्त करने का विचार न किया, 
ओर न बचत के रुपये से देश में शिक्षा ओर खाशस्थ का विशेष 
प्रबन्ध क्रिया । उसने प्रायः बचत के रुपये को अनुत्पादक ऋण 
कम करने के काम में लगाया। महायुद्ध के समय में दरिद्र 
'भारत-सरकार ने धनी ब्रिटिश सरकार को डेढ़ से करोड़ 
रुपया दान! दिया। इस रकम से भमारत-सरकार के अनु- 
त्पादक ऋण में इतनी वृद्धि ओर हो गयी । 
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रक्षा 


ऋणा का व्यौ रा--सन १६२२-२३ ई० के आय व्यय 
के अनुमान में सावंजनिक ऋण इस प्रकार दिखाया गया था--. 
योंडें में; २९,४२,५७-४४५ पैंड 


अर्थात्‌ ३+३६,३८,६१,६७५ रू० 
रूपये में-. 
नया ऋण २०७५,००,००,००० 
छः फोसदी सूद वाला ४९,५६,०३,७०० ? 
साढ़े पांच ? १४ २६, १७, १६,५०० ?? 
पांच , ड ७8१,५०,३३,७०० ?! 
चार मल १७9,००,८७,२०० ?* 
साढ़े तीन 5४ 9 १,१६,१८,५६,८६१ ?”? 
तीन 29. 92 ६,४८,८०,०७० ?? 
अन्य ऋण १,००, १३,३०० ? 
अखायी ऋण 
छः फीसदी खूद्‌ वाला ३७,८६,७9.००० ? 
साढ़े पांच ? ३५ २,५६,२७, १०० ?? 


टेजरी ( कोष ) बिल 
श्र ण 
सच साधारण के नाम जारी किये ४२,३४७, १०,००० ? 
कागजी मुद्रा चलन कोष 


खाते जारी किये ४६,७७,५४७, ७०० 7* 
५. कर 
सेविंग बंक की जमा ५७,७२,७१,३६७ ” 
डाकखाने के केश सार्टिफिकेट २,३७,३७,७५६ ” 
धाम. ्िय्यकड: ६७७४७४७४७ थक को 0० अंक एज बम 


येगग ८,०२,६७, ६७,४६६ ?” 
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सूद का हिसाब--केन्द्रीय व्यय में सार्वजनिक ऋण 
के सूद का हिसाब दिया गया हैं। वहां उसकी रकम १५-२ 
करोड़ रूपये दिखायो गयी है। यह खूद अनुत्पादक ऋदण पर है, 
अतः यह रकम व्यथे जाती हैं। विदित हो कि डपयु क्त रकम 
दिखाते हुए कुछ सूद की रकम में से रेल, आबपाशी, डाक 
और तार की मद्दों के, तथा प्रान्तीय सरकारों से लिये जाने 
चाले सूद की रकम घटा दी गयी है| अन्यथा उस वर्ष का कुछ 
सूद्‌ ३३॥ करोड़ रुपये से अधिक बैठता है । 
अधिकारियों के अन्धाधुन्ध खर्च के कारण, नये नये करों 
के ऊगते हुए भी देश पर, सूद्‌ पर लिये हुए ऋदण का भार बढ़ता 
जाता है । नेताओं को इसकी चिन्ता होनी अनिवाय थी। अतः 
गत गया की कांग्रेस में यह प्रश्ष उठा । 
कांग्रेस का भ्स्ताव; देश भावी ऋण का 
उत्तरदाता नहों- गया कांग्रेस ( सन्‌ १६२२ ६० ) में यह 
स्वीकृत हुआ है कि क्‍योंकि सरकार ने अकारण ही सैनिक तथा 
अन्य अपव्यय बढ़ा कर देश पर अपरिमित भार छाद दिया हैं, 
ओऔर क्योंकि सरकार अभी तक उस व्यवस्थापक सभा के 
आधार पर अपव्यय कर रही है जो जनता की बहु-संख्यः, 
अथवा किसी संतोषजनक संख्या की प्रतिनिधि संस्था नहों है, 
जैसी कि पहले घोषणा की गयी थी, और सरकार को यदि 
इस तरह अपव्यय करने दिया गया तो भविष्य में भी जनता 
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को सुख ओर सम्द्धि-पूर्ण जीवन व्यतीत करना असम्भव हो 
जायगा, इस लिये यह आवश्यक हो गया है कि सरकार की 
इस अनुत्तरदायी चाल को रोका जाय। यह कांग्रेंत घोषणा 
'करती है कि राष्ट्रीय बहिष्कार करने पर बनाई हुई अथवा बनाई 
जाने वाली व्यवस्थापक सभाओं का भविष्य में राष्ट्‌ के नाम 
पर ऋण लेने का अधिकार स्वीकार नहीं किया जायगा। यह 
कांग्रेस संसार को सचेत करतो है कि अब से जो ऋण लिया 
जायगा, उसका खराज्य होने पर भारतवष देनदार न होगा, 
अब तक जो ऋण, गलत या सही, ले लिया गया है, उसे, 
देश देगा । 


ऋण दूर किस अकार हो [-- यदि कांग्रेस में 
पतिध्वयनित भारतीय जनता के मत का घिचार करके 
सरकार अपना खर्च परिमित रखे तो ऋण बढ़ाने की आव 
अयकता ही न हो । परन्तु ऋण की वतमान मात्रा भी तो इतनो 
है कि उसके सूद के कारण देश की आशिक उद्नति में बड़ी 
बाधा उपस्थित हो रही है । इसे किस प्रकार दूर किया जाय ! 
इस विषय में ता० २७ मई सन्‌ १६२३ ई० के “यंग इन्डिया” 
के राज़ख ओर अथ सम्बन्धी सप्लोमेंट के लेखक के निम्त 
लिखित विचार विचारणीय हैं । 
१--इंगलेड भारत से वह ऋण वापिस लेना छोड़ दे जो 
उसके हित के लिये लिया गया है| यह रकम ३०० करोड़ रुपये 
के लगभग होगी । दमें इंगलेंड का ३६०. करोड़ रुपये देना है | 


ख 


सावबज़निक ऋण .. श८ह 
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यह रकम १२.००० करोड़ रुपये के कज़ंदार इज़्लड के लिये 
छोड़ देनी बहुत कठिन नहीं है । 


२--तथापि, यदि यह न हो तो इंगलेंड भारत सरकार को 
हो ऋण मुक्त होने के छिये यथेष्ट उपाय काम में छाने में: 
सहायक हो । 


फस्किट 8. कब. मेहर केक १ री कक ही )५ को किक यान का ३. जे अर सका 3 3३ त बा कक > अरे पक च.४/ कह 


( के ) जिन आदमियों की जमीन आदि का आमदनी 
आय-कर नहों रूगता, उने पर मालछगुजारी के अतिरिक्त अन्य 
लोगों की तरह आय-कर भी लगाया ज्ञावे [# इस से प्रति यष 
छगभग १८ करोड़ रुपये की आय होने का अनमान है | 


( ख ) सब ऋण के सूद की दर ४ फीसदी कर दी जाय । 
इससे प्रति चर्ष ८ करोड रुपये का बचत होने की अनमान है । 


( ग ) जो छोग भारत सरकार से सूद को आमदनी लेते 
हैं, उनकी आमदनी पर भारत-सरकार टैक्स लगाचे चाहे वे 
भारतवष से बाहर भी रहते हों । इंगलेड ऐसा करता है, भारत 
व को भी ऐसा करने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
इससे प्रति चष ४ करोड रुपये की आय होने का अनुमान है । 


0 मम आल. कान नल हिल: कक पल अत 
*मालगुज़ारी देने वालों में कुछ आदमी सरकार के उपज के हिसाब से 


बहुत अधिक मालगुज़ारी देते हैं; कुछ, कम । उन पर आय-कर लगाते 
में इस बात का लिहाज़ रखना होगा। परन्तु मालगुज़ारी लेना ही कहां 
तक उचित है, इस विषय पर मतभेद है , हम अपनी सम्मति अन्यत्र 
पूकट कर चुके हैं । - लेखक । 
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यह सब प्रिकाकर १८+८5+४८८३०करोड की आमदनी या 
बचत भारत-सरकार को प्रतिवर्ष हो सकती है। यह केवल ऋण 
को चुकाने में ही काम में छाई जाय | आशा है, सरकारी अधि- 
कारी तथा प्रज्ञा-प्रिय नेता इस विषय का यथेष्ट विचार करके 
देश को ऋण के भयंकर वोभ से युक्त करेंगे । 


दसवां पारिच्छेद 
स्थानोय राजस्व 


केन्द्रीय. ओर प्रान्तीय राजख का वर्णन कर चुकने पर अब 
स्थानीय राजस्व का वर्णन किया जाता है। 


स्थानीय काया की विशेषता--नगरें और देहातों 


में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें संगठित रूप से करने की 
आवश्यकता होती है। सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना और 
साफ कराना, बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि ऐसे 
कार्य है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पृथक प्रथक रूप से अच्छ्छी तरह 
सम्पादित नहीं कर सकता | परन्तु केन्द्रोय या प्रान्तीय सर- 
कार द्वारा भी ये यथेष्ट रूप में नहों किये ज्ञा खकते । क्योंकि 
इनमें निरोक्षण या देख भार की बहुत आवश्यकता होती है, 
ओर देश भर के खब नगरों या देहातों में ये का एक ही 
तरह होने के खाद पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न 
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भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है। इस लिये 
किसी नगर या देहात के ऐसे कार्य उसी स्थान के निवासियों के 
भतिनिधि विशेष उत्साह ओर कुशलता पूर्वक करा सकते है। 
स्थानों ओर अन्‍य राजस्व में सेद --स्थानीय 

राजस्व में ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राजस्व का भेद 
जानने के लिये हमें स्थानीय संस्थाओं के और प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करना चाहिए। 

१-स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है | 

२--स्थानीय संस्थाओं के कार्य का सम्बन्ध किसी खास 
जिल्ले अथवा उसके भी किसी एक भाग से रहता है । 

३- केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यचस्था से संस्थाओं की 
शक्ति पर बहुत निमन्त्रण रहता है । 

४--स्थानोय संस्थाओं कार्य बहुधा आर्थिक प्रकार के होते 
है ओर उनसे होने चाले लाभ की कुछ पाप है। सकती है। 

स्थानीय संस्थाओं में काय करने से सावंसाधारण को 
राजनेतिक कार्यों की ब्यवद्दयारिक शिक्षा मिलती है। यद्यपि 
प्रान्तीय सरकार इन पर निमन्त्रण अधिक्राधिक रखने का 
विचार करती है, तथापि इनके काय क्षेत्र को विस्तृत करने 
की प्रवृति रहती है। 


ै र्‌ः 
रुथानीय राजस्व का अ्रादश--खानीय खराज्य 
पूर्ण रूप से होने की दशा में स्थानीय राजख का आदर्श यह है 
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कि प्रत्येक स्थानीय संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आदमियों 

से अपने कर वसूल करे, उस उस सोमा में उन करों से प्राप्त 
आय को अपने नागरिकों के हित के लिये, व्यय करने का अधि- 
कार हो, वह इन करों को अपनो इच्छा से अपने साधनों या 
आवश्यकताओं के अनुसार घटा या बढ़ा सके । उसके कार्य 
केत्र की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो । निस्सं- 
देह प्रत्येक स्थानीय संस्था का एक ऐसे क्षेत्रफल में होने वाले 
कायों से सम्बन्ध रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश 
पूरा करते हुए, कप्त से कम हो । प्रायः एक स्थानीय संस्था को 
सीमा एक नगर एक बड़ा गांव, या दो तीन छोटे छोटे गावों 
का समूह समक्ती जाती हैं। 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाक्रों झौर सरकार 
का राजस्व-सम्बन्ध॑---राज़स्व के विषय' स्थानीय स्वराज्य 
संस्था ओर केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध निम्न 
लिखित प्रकार का हो सकता है। 


१--सरकार, संस्थाओं से वसूल किये जाने वाले करों का 
खरूप, तथा उनको रकम निर्धारित कर दे, या केवल कर ही 
निर्धारित करे और यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे 
अनुमति लेकर करो से होने वाली आय को घटा बढ़ा सके | 
इस दशा में संस्थायें राजख के सम्बन्ध में सरकार के आधीन 
रहेंगी । 
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२--खरकार, करों का खरूप ओर उनसे वसूल की जाने 
वालो रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे 
द्‌ । इस दशा में संस्थाय, राजस्व के सम्बन्ध में खाधीन रहेंगी । 

यद्यपि इस बात का बिचार किया जाता है कि संस्थाये 
अपनी आय को बढ़ावे, तथापि अभी तक वे सरकार की सहा- 
यता का बहुत आश्रय छेती हैं । उनकी अपनी आय इतनी नहीं 
होती कि वे अपने निरंतर बढ़ने बाले कार्यों को भरी भांति 
चला सर्के, इस लिये जब कभी उन्हें सरकार से यथेष्ठ सहायता 
नहों मिलती तो वे बहुत आपत्ति में हो जाती हैं । 

बड़े बड़े कामों के लिये संस्थाओं को बहुधा ऋण लेना होता 
है । भारतचष में यह ऋण प्रायः सरकार से लिया जाता है । 


स्थानोय करों का विवेचन--कर सम्बन्धी नियम 
पहिले दिये जा चुके हैं । करों का साधारण विवेचन भी हो चुका 
है । यहां स्थानीय करों के सम्बन्ध में दे! एक विशेष बातों का 
उब्लेख किया जाता है । 
कई प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतर आय उस 
महसूल से होती है जो ( भारतवर्ष के ही ) दूसरे स्थानों से 
उनकी सीमा के अन्दर आने वाले माल पर रूगता है। इसे 
चुंगी कहते हैं | यह कर स्थानीय उपभोग पर लगता है | पर 
जन स्थानों सें माल आपता है, उन पर भी इसकी प्रभाव पड़ 


सकता है | 
१३ 


१६७ भारतीय राजस्व 


बे दर हा आग हैं ५ /िि हीप #ी५ ७ ८५ टिक रा मा मा औ 5 न्‍ज कक 


पाश्यातवय देशों में आन्तरिक व्यापार की खूब उन्नति 

हो गयी है । नगरों में सड़कों का जाहूसा बिछा हुआ है और 
प्रत्येक एक दो खास चीजों के बनाने में लगा रह कर, अपनी 
शेष सब आवश्कताओं की पूत्ति दूसरे स्थानों से माल मँगाकर 
करता है। ऐसी दशा में चुंगी रूगाने कां काय॑ बहुत अखुबिधा 
जनक और अपरिमित व्यय-साध्य होता है। परन्तु भारतवष 
में यह बात नहों है । 

व्यापार धन्धों पर रुगा हुआ कर यदि वह समुचित विचार 
पूर्वक निर्धारित किया गया हो, तो खुगमता पूर्वक वसूल हो 
सकता है ओर व्यापार धन्धों में विशेष बाघक भो नहीं होता । 
यही बात नल, रोशनी बाजार आदि के महसूल के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है । 

मकान के कर का चणन पहिलऊे हो चुका है । यदि मकानों 
की मांग बहुंत हो तो मकान का मालिक इस कर को किराये- 
दार पर डाल सकता हैं, अन्यथा उसे ही देना पड़ता है । 

कुछ स्थानों में यात्री कर लिया जाता है। इसका भार 
वहां आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझा जाता है कि उन 
स्थानों से लाभ उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे महसूछ के साथ 
सुभीते से वसूछ कर लिया जाता है। 


रू 3. फेजीिनी अरिि हरीे ल्‍रीय पीर मम ८५ बन्‍्थजु 


९ कक 
भारतवष को स्थानोय स्वराज्य संस्थाय--- 
प्राचीन समय में यदां चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहातों 


स्थानीय राजस श्ध्पू 





मी की की 
कड़ी चल चीज पिही वही व५ ही. 





१७ न कही कही १०८ करी ४७५१. थे, यह जटरी की थधत बेर मिनी काली परी दि करी पिदजर केक 2५ विहार वथनरी विल्मी भारी व क्‍००। १. +ममवतामुक- 


में आम्य संस्थाओं द्वारा और नगरों में व्यापार संघों ( 7&4० 
20705 ) द्वारा होता रहा । भारतवर्ष देहातों का देश है। अब 
भी यहां ६०.५ फी सदी जनता देहातों में रहतो है । पहले यहां 
का प्रायः प्रत्येक देहात अपनी शिक्ष। स्वास्थादि को साप्ताजिक 
आवश्यकताये” खयम्‌ पूरो कर लेता था | यहां को ग्रास्य पश्चा- 
यते वहुत प्रसिद्ध रही है | प्रत्येक गांव की पंचायत रक्षार्थे 
पुलिस रखती थी, छोटे मोटे कगड़ों का निपटारा करती थी, 
भूमि कर चसूलछ कर के राज्यकोष में भेज्ञती थी ओर तालाब, 
पाठशाला, मन्द्रि, पुछठ, सड़क आदि स्थानीय उपयेागिता के 
सावजनिक कार्यों का प्रबन्ध करती थी । मुगछठ शासन में मी 
पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धीरे धीरे. 
घरटता गया। पीछे वे लुप्त प्रायः हो गये । केवछ थोड़े से चिन्ह : 
शेप है, जो उनके उच्च आदर्श को स्मृति कराते हैं। अड्रेज्ञों ने 
प्राचोन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की, वरन्‌ उनके स्थान पर 
नवीन पोदों का बीज बोया, जिन्होंने अभी तक देश में अच्छी 
जड़ नहीं पकड़ पाई है । 

अस्तु, भारतवष में चवतंमान स्थानीय संस्थाओं के निनन्‍्म- 
लिखित भेद हैं--- 


१--म्युनिसिपैलिटियां और कारपोरेशत, तथा नोटीफाइड 
रिया, 
२--स्थानीय ओर जिला बोड, यूनियन कमेंटियां । 
३-पोर्ट टुस्ट 
अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं । 
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कम चाय यम विनााम ९०७ ५७: जब पी! जिस पता भरकम भाइान जहर पारी । कम 


स्थघृनिसिपेलिटियां झौर कारपोरेशन--- 
सन्‌ १८७२ ई० बंगार में और सन्‌ १८०० ६० में समस्त 
भारतवष में स्युनिसिपैल्रिटियां स्थापित करने के विचार से. 
ऐक बनाया गया । इनकी कुल वास्तविक उन्नति सन्‌ १८७० ई०७ 
में, लाड मेयों के समय में हुई । सन १८८४ ई० में ला रिपन ने 
इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्रचार हुआ है । 
प्रत्येक म्यूनिसिपेलटी को सीमा निश्चित की हुई है | जो 
लोग उसके अन्द्र रहते ओर उसे टैक्‍स देते हैं, वे ' रेट पेयर ? 
या कर दाता कहाते हैं । इन कर दाताओं मैं से ज्ञो निद्धारित 
वाबिंक कर देते हें अथवा जिनके पास जागीर है वे “ दोटर ? 
था मत दाता कहाते हें | इन्हें अपनी २ स्यूनिसिपेलटी के लिये 
मेस्बर ( म्यूनिसिपिल कमिश्नर ) चुनने का अधिकार है । १८ 
वष से कम उमर का अथवा र#िद्धारित गुणों से कम योग्य्ताः 
वाला मनुष्य वोटर नहों हो सकता । अधिकांश भारत में चुने 
हुये मेम्बर कुछ संख्या के आधे से दो तिहाई तक है । सभापति 
बम्बई, मद्रास, बड़ाल ओर मध्यप्रान्त के, प्रायः और सरकारी 
अधिक हैं | उपसभापति मेम्वरों में से ही निवांचित होते हैं ॥ 
सभापति, उपसमापति तथा मेम्बरों की अवधि तीन वर्ष की 
होती है । म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों में सेकरेटरो का पदु 
भी बड़े महत्व का होता है | 
तीन मह्दा प्रान्तों-बड़गछ, बम्बई और मद्रास के प्रधान 
नगरों अर्थात्‌ कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास शहर को स्थुनिस्ति 


स्थानीय राजस्व १६७ 
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पल क़ारपोरेशन”? या केवल “ कारपोरेशन” कहलाती हैं । इनके 
मेम्बरों ( कमिशंनरों ) को कोंसिहर फहते हैं | अन्य ज्युनिसिपै- 
लिटियों से, इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय 
व्यय तथा कार्य-पक्षेत्र अधिक होता है । 

काये- स्‍्युनिसिपेलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य 
काय ये हें-- 

१--सर्व साधारण की खुबिधा की व्यवस्था करना--सड़के 

बनवाना, उनकी मरस्मत करवाना, गली कूचों सड़कों की 
सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना, पबलिक मक्रानात 
बनवाना । 

स्वास्थ्य रक्षा--ओषध शाख के नियमानुसार दवा 
दारू देना, चेचक और प्लेग के टीके तथा मैले प्रानी के बहने 
का प्रबन्ध कराना ओर छूत की बीमारियों को बन्द करने के 
लिये उचित उपाय काम।में काना। पीने के लिये खच्छ जल 
( नलू आदि ) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई 
हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गई है; इसका निरीक्षण करना 
इस सम्बन्ध में कर्तव्य त्रुटि के लिये किसी व्यक्ति पर स्यूनिसिपे 
लूटी ५०) रु० तक जुर्माना कर सकती है । 

शिक्षा--विशेष कर प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाठ- 
'शालाओं का समुचित प्रबन्ध करता.। पहिल्े अकार के कष्ठ 
“निवारण का कार्य भी म्यूनिसिपेछृटियों के खुपुद था पर अब 
यह उनसे हटा दिया गया है । 
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कक है "१३6 के,हीं घड़ी कह लिपि, कि कि हर कप नीच हक ही पिरीं व, आफ 


आमदनी के श्रोत 

( क ) चुंगी ( अधिकतर उत्तर हिन्दुस्तान, बंबई व मध्य- 
ग्रदेश में )) यह स्यूनिसिपेलिटी की सीमा के अन्दर आने वाले 
माल तथा जानवरों पर लगती है। आर 

( ख ) मकान और ज्ञमीन पर टैक्स ( मद्रास, बंबई, बड़ाल क्‍ 
मध्यप्रान्त आदि में )! यह सालाना किराये पर ८)। फी सदी से . 
अधिक नहों रूगाया जा सकता । 

(ग) व्यापार घंधों पर टेक्स ( अधिकतर मद्रास ओर 
संयुक्त प्रान्त में ) | 

(घ) सड़क व पुलों पर महसूल ( विशेष कर मद्रास ओर 
आसाम में ) 

( छः ) सवारियों पर टेक्स, गाड़ी, इक्का, बयग्गी, साईकिल, 
मोटर तथा नाव आदि पर । 

( थे) नल; रोशनी, पाखाने, हाट, बाजार, कसाई खाने .काः 
मदहसूल | 

( छ ) स्कूल फ़ोस, पशुओं पर टेक्‍्स । 

सरकारी सहायता 

सरकार की ओर से स्यूनिसिपेलटियों के लिये कोई 
वार्षिक देनगी नियत नहीं है; हां कुछ प्रांतों, के शिक्षा, 
अस्पतारू व पशुत्चिफित्सा के कार्य में आवश्यकता होने 
पर प्रांतिक सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसी प्रकार जब 
किसी स्यूनिसिपेलटी को मैले पानी के बहाव के लिये नालियां 


६4] 
+ 
। 
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बनानी होती हैं, अथधा जलू-प्रबन्ध का ऐसा कार्य करना होता 
है जो उसके संचित घन से न द्वी सक्ते, तो प्रान्तिक सरकार 
उसके खच में हाथ बटाती है' | कभी कभी भारत सरकार 
प्रान्तिक सरकारों के स्यूनिसिपेलटियों के निमित्त खास रकप 
प्रदान करती है । 

संख्यां प्रोर आय व्यय--त्रिटिश भारत के भिन्न २ 


प्रान्तों में कारपोरेशनों सहित स्थुनिसिपैलिदियों की सन्‌ 
१६१६-२० ई० की संख्या तथा उनकी आय ओर व्यय आगे 
दिये हुये नक्शे से विदित होगा । # विद्त हो कि उनकी कुछ 
आय का ३८ फी सदी रुपया कलकत्ता, मदरास, बम्बई ओर 
रंगून, इन चार शहरों से ही वसूल होजञाता है | 


4 कसरत ान्‍मप >- ि--०-/---पार का +नन+ 3७4५५ 2७» वजन 4५3 ५ -ैजन»«-न- “काना भ»+»+ नमन >+»-3तटमस-+ मो -++-नननना+०-नमन-मक 34333 ७%७+७७५ न कजकन५ न ननवीनानान- न न न «9 +ती--स3++पजन «मम 3५3५ “-पनकानननीननीनननकननन»न-य नमी नानान-++- पल पाननाप3>क+आ 333 ००५५>कान+प७क नानी नमकीन जन +जननम नम +न+3० मी ++++न>+->+ 4 


९ खेद दे कि नवम्बर सन्‌ १९२३ ई० तक भी हमें इस विषय की 
सरकारी रिपोट ( 5080300५3 ० 570»॥ [00898; ५४०,, ए.) का नया 
संस्करण न मिर सका । इस से तरिवश हो, हम सन्‌ १९ १९-२० ई० के बाद 
के अंक नहीं दे सके --- छेखक 
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विहार उडीसा | ५८ ३७, ६७ 
पश्चाब १०१ १,०६,२६ 
देहली १ १७, ११ 
धर्मा ४७ १,९२५६३ 
भध्य प्रान्त बरार! ५ ६ ४५,९१५ 
आसाम २५ ६,८६५ | 
पश्चिभोत्तर हू १३.४४ 
सीमाप्रानत । 
अजमेर मेरवा्ड रे छाप 
धलो चिस्तान १ ७,९६२ 
कूंगं ण ३७ 
बंगोलर ६, ६३ 
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9३६ रापरे पा र३२६8,३१ 


स्थानीय राजस्व २०४ 
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खाय व्यय को मदह--आगणे दिये हुय नकशे से यद 
भाल्ूम हो ज्ञायगा कि मुख्य मुख्य प्रान्तों में स्यूनिखिपैल्टयों 
ओर कारपंरेशनों की आय और व्यय की मह्ँ कौन कौन सो हैं 


और उनमें सतत १६१६-२० हद्‌० में आय ओर व्ययै, कुछ ग्कम 
के किस किस अनुपात से हुआ है-- 








कर समन मटर की मदद _[फीसदी| की मह॒द फीसदी 
मकान ओर भूमि 
का घर | १.० सफाई ॥॒ । १७ ८ | 
० है च् ५ 
चंगी ( वास्तविक ) | १६.० सावजनिकनिमोणकाय 





। सइ्क मश्ानातआदि! १७-२ 











। । 
पानी का महसूल_ | १०६ | व्चखा और आय 
सफाई का कर ६.३ प्राप्ति का व्यय | <-६ 
पशु और गाड़ियां ८3 कि २9 
व्यापार धन्धे २.० नालियां धोना | ५:८ 
५ । 
सड़क और नाव न पानी के नल आदि | ६ १ 
सकती । 
रोशनी का महसूलछ १.६ अश्वि, रोशनीं पुलिस ५.८ 
अत्याचार डे अस्पताल ओरटीका | ५-३ 
म्युनिसिपेलिटियोंकी 
सम्पत्ति और अधि- | १७.७ | शिक्षा | ८-१ 
मक्का लि से प्राप्त आय 
दान, सहायता आदि | १६.१ | विविध | 


योग [१००.० | योग [१५७० 
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करीफिजा कक फल फिट काल के. ७ ऋचा री 5 कफ आाधिजा फल पड १0 


जन सख्या--सन्‌ १६१६--२० ई० में कुल म्युनिसिपै 
लिटियों और फारपोरेशनों की खतोमा में १ करोड़ ७० राख से 
अधिक अथांत्‌ ब्रिटिश भारत की कुछ जन संख्या के रूुगभग 
७ फीसदी आदमी रहते थे | ५४६ स्युनिसिपेटियों और 
कापेरेशनों में घीस बीस हजार से कम, ओर शेष १६३ में 
बीस बीस हजार या अधिक आदमो थे। 

कर को साना--म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशनों 


की सोमा में प्रत्येक आदिमी पर स्युनिश्तिपल कर की औसत 
सन्‌ १६१६--२० ई० में सवा चार रुपये थो । भिन्न भिन्न क्षेत्रों 
में यह मात्रा पृथक्‌ पृथक है ओर कारपोरेशनों में बहुत अद्िक 
है, उदादहरणार्थ बम्बई शहर में, १६ रु० ६ आऊे, बम्बई प्रान्त में 
( बम्बई शहर छोंड कर ) ३० ६ आने, संयुक्त में २ रु० ५ 
आने; बिहार उडीसा मे १ रु० ६ आने । 

म्युनिसिपेलिटियों ओर कारपोरेशनों पर लगभग १५ करोड़ 
रुपये का ऋण है । इस ऋण का अधिकांश भार बम्बई और 
कलकत्ते को कारपोरेशनों पर है। 


नेटोीफाइड ररिया--इन्‍्हें स्थुनिसिपैलिटियों के 
थोड़े थोड़े से अधिकार होते हैं । ये उसी क्षेत्रफल में द्वोते हैं, 
जहां बाज़ार या कुस्बा अवश्य हो, ओर जन संख्या द्स हज़ार 
से आधिक न हो । इनकी संख्या ओर सन्‌ १६१६-२० ई० की 
भ्ाय और व्यय आगे दिये नक्शे से मातम होगा । 


स्थानीय राजस २०३ 


रीकयजरक पर हक तु 77 च्‌ फतीकजा पे अतफे हि जि जि जरीय जी ह थक चि जी कि पिली कीफे कप ध बिल ५ #१ ८६३७ ८१७ अजित बि न्‍र कि कि, ऋिजरीखिजीििजीचिज चिलफ के हक ल्‍ चिप िजतकि बीज, सीन नाक > थे चली चिि ही चेन 
कान इरव्पजर भजन आर, आरी ९ परी कि करी भरी बिनकमी. पि 














नल न लक कम 
हे ञा व्यय 
७४2 2232 (हज़ार रु० में) (हज़ार रू० में) 
यमा २१ ८्घ्छ 9८१ 
पंजाब १०७ ६८५ ८०४ 
संयुक्त प्रान्त | ४६ 3६० ४98 
देहली ण्‌ ३८७ ४५८ 
मध्य प्रान्तवरार/ १० , १६२ १५७ 
बसबई २७ ३७२ ३७६ 
पश्चिमोत्तर 
सोमा प्रान्त | ८ १२३ १२३ 
हि | 
याग । २२७ ३३८० ३१०५३ 








बोर्ड देहातों में स्थानीय स्व॒राज्य का आरण्भ स्यूनिसिपेल 
टियों के स्थापित होने के बहुत दिनां बाद हुआ | यहां स्वास्थ्य, 
सफाई प्रारंभिक शिक्षा तथा ओऔषधादि का प्रबंध रखने के 
उद्देश्य से “बोड” संगठित किये गये हैं । इनके अधिकार तथा 
आय यथेष्ट न होने से इनका काय भी बहुत परिमित है। 
इनका शुभ सूचक श्री गणेश, लाड्ड मेओ व रिपन के समय में 
हुआ था अमीतक यथेष्ट उन्नति नहीं हुई ।. 


२०७ भारतीय राजस्व 


परशय की अन्य ह#₹'.७ #ज ह% #ौ१प टन अिद तहाप! नी हम परिषद तत्िक /ढी। तय ऋण आग छत! हि मी मील, पसीना कक ब्रा मी पक कामोफ आय कफ ा #7 १ । री हरी कर बच जी ऋण हर #च 


हर एक जिले में एक बोड रहता है प्रायः उसके अधीन दे। 
या भधिक अधोन जिला बोर्ड होते हैं | बंगाल, मदरास ओर 
बिहार उडीसा में यूनियन कमेटियां या पंचायते भो हैं । 
भारतवर्ष में २०० ज्ञिका बोड, और उनके अधोन ५३२ 
अधीन ज़िला बोर्ड है । इनके अतिरिक्त १०५१ यूनियन कमेटिया 
हैं । बोंडों की सीमा में २९ करोड़ तीस राख आदमी रहते हैं। 
बोडों के मेम्बरों की संख्या सन्‌ १६१६--२० ई० में १२५७५ 
थी, इनरं से ७,१३१ ( अर्थात्‌ ५9 फीसदो) निर्नेच्चित ओर 
३,७७५ नामज़द ओर १,६६६ अपने पद्‌ के कारण मेम्बर थे । 
बोडो' को शझ्ोय दयय--प्रायः देहातों में फो घर 
कुछ हटका सा टेक्स वसूल किया जाता है। वह स्वास्थ 
सम्बन्धी काम में व्यय किया जाता है। अधिकतर आय उस 


महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है ओर जो - 


सरकारी वाषिक रूगान के साथ ही प्रायः एक आना फी रुपये 
के हिसाब से वसूछ कर के इन बोर्डो के दे दिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त विशेष कार्यो' के लिये सरकार फुछ रकम 
प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सडक 
पर के महसूल हें |(आसापर प्रान्त को तोड़कर ) अधघोन जिला 
बो्डों का कोई स्वतंत्र आय श्रोत नहों, उन्हें समय समय पर 
जिला बोर्डो से ही कुछ मिल जाता है । 

सन्‌ १६१६---२० ई० में बोडों की कुछ आय ६२६ लाख 
रूपये हुई । प्रव्येक जिला वोड़ की ( उसके - अधीन ज्ञिला वोड़ 


कि आर] आशय कर #2च्य, कल ऐअंबंध बह 


है 


स्थानीय राजस्व २०५, 


च्च 
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सहित) आय की ओसत पांच छाख २२ हजार रु० थी । आसाम 
में जिला चोड नहीं है, वहां के आधीन जिला बोर्डों का 
ओखसत आय १ लाख ३२ हज़ार रुपये थी। उक्त वध में बोड्डों 
का कुल व्यय 9७० लाख रुपये हुआ । देहातों की जन संख्या 
ओर क्षेत्रफल देखते हुए, उनकी आय व्यय बहुत कम है, यही 
कारण है कि भारत वर्ष में स्थानीय स्वराज्य से पू्ण 
लाभ नहीं हुआ है । 


ने।टः--आगे दिये हुए नव शे से यह मालूम हो जायगा कि 
मुख्य २ प्रान्तों के बोर्डों में किन किन मद्दों में आय और व्यय 
कुछ रकम के किस अनुपात से हुआ | कर 

















आय को मदुद फीसदी ल्‍ फीसदी 
पान्तीय महसूल ३६.१ सिविल निर्माणकार्थय | ३६.५ 
पुलिस २,७ शिक्षा | ३८-२ 
शिक्षा २०.६ | स्वाथ्य ओर चिकित्सा १३.७ 
सिविल निर्माण कार्य १६.६ ! प्रबन्ध । “जन 
विविध क्‍ २४.० | चिचिघर ६.१ 
येाग | १०० | येाग | १०० 
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पोट टस्ट--अदन ( जो शासन प्रबंध के छिये वचंबई 
प्रात में सम्रफा गया है), कलकत्ता बंबई मद्रास, चटथ्गांव, 
करांची ओर रंगून बंदरों का स्थामिक प्रबंध करने वाली संस्थाए 
पोर्ट टुस्ट कहोती हैं । ये टुस्ट घाटों पर माल गोदाम बनाते हैं 
और व्यापार के सुमीते के अनुसार नाव ओर जहाजञ्ञ की 
व्यवस्था करते हैं समुद्र तट, नगर के पास समुद्र भाग या नदी 
पर इन का पूरा अधिकार रहता है| इनकी पुझिस अछग रहती 
है । ८स्ट के समासद्‌ कमिश्वर या टस्टी कहाते हैं।सभाखदों 
में चेम्बर आफ कामर्स जैसी व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि 
होते हैं। कलकत्ते और कर्रात्री में म्यूतिसिषेलटियों के प्रति- 
निश्रि भी इनमें लिये जाते हैं।कलकत्ते के अतिरिक्त सब 
पोट टस्टों में निर्वाचित मेंबऐें की अपेक्षा नामजद ही अधि- 
कतर होते है अधिकांश मेम्बर यूरोपियन हैं । स्यूनिसिपेलदियों 
की अपेक्षा पोट ट॒स्टों में सरकारो हत्तक्षेग अधिक है।येदही 
पेसोी खराज्य संस्थाएं हैँ जिनके सभासदों को कुछ भत्ता 
मलता है। माल की रूदाई उतराई, गोदाम के क्रिराए तथा 
जहाज्ञों के कर से जो ञ्रामद्नी होती है चही इनकी आय है। 
'इन्हें आवश्यक कार्य्यों के लिये कर्ज ठेने का अधिकार है। 
सन्‌ १६१६-२० में टुस्‍्टों की कुछ आय' व्यय और ऋदण कितना 
था, यह आगे दिये हुए नक्शे से विदित हो जायगा--- 


स्थानीय हाज़स्व २०७ 
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। 

पोर्ट दुस्ट काश 5७. लाल रह लाख 

्ा 

कलकत्ता २२३ श्र७ १००३ 
बस्बई |. २०२ श्ध्३..] १५८४ 
मंदरास श्प २२ १३७ 
करांची ४७ ७५२ २१७ 
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पिछले दस वर्षो में इन पोट टुस्टों की आय ८६ फी सदो 


ओर व्यय ६२ फी खदी बढ़ा है । 


स्थानोय रा जस्व और सुधार योजना--छुघार 
योजना के रचयिताशओ्रों ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सुधार 
का उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासकों तथा खुधरी हुईं व्यवस्था- 
पक परिषदों पर छोड़ कर कुछ प्रस्ताव मात्र किये हैं । उनके 
स्थानीय राजस्व सम्बन्धी प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है--- 
१-म्यूनिसिपिल बोडे” को कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमा के 
अन्दर कर लगाने व कर बदलने का अधिकार हो । परन्तु 
ऋणशस्रस्त बोड कर बदलने में उच्च अधिकारी की आज्ञा हे । 
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२--जहां तक हो सके प्रांतिक सरकार स्थानीय बोलें 
को आय व्यय के सम्बन्ध में पूर्ण खतंत्रता दें; परन्तु बोर्ड 
निश्चित रोकड़-बाकी अवश्य दिखा सर्क॑ ओर यदि वे ऋदणगश्रस्त 
हों अथवा कर्तव्य विम्ुख हों तो उनके कार्य में सरकार हस्त- 
धेप करे । 

इ३-आमों में पंचायतों की रीति को उन्नत किया जाय। 
जहां यह प्रथा सफलता पूर्वक काम फरे वहां उन्हें छोटे मोटे 
फौज़दारी तथा दीचानी अभियोगों के फेसले का भी अधिकार 
दिया जाय और इसी प्रकार खास्थ्य तथा शिक्षा के सम्बन्ध 
में कुछ २ प्रबन्ध का अधिकार तथा किसी सीमा तक स्थानीय 
कर नियत करने को शक्ति भी दे दी ज्ञाय । 

सुधारों का कार्य बहुत शिथिल है । यदि यद्दी गति रही तो 
न मालूम आदर्श कब प्राप्त होगा ? 


। #53 ४.३ 
ग्यारहवा पारच्छ द्‌ 
९: 
आर्थिक स्वराज्य 
राजस्व का राज्य पद्धति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः हम 
इस विषय को समाप्त करते हुए भारतवर्ष की राजनेतिक स्थिति 
का, जहां तक उसका राजस्व से सम्बन्ध है, वण न करते हैं |# 


& भारतवर्ष को राज्य प्रणाली का सबिस्तार वर्णन हमारी भारतीय 
शासन पुस्तंक में किया हुआ है । 
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हसारो शाथिक पराधीनता--भारतवर्ष अभी एफ 
पराधीन देश है, इस पराधीनता का एक मुख्य अंग हमारी 
आशिक पराधोनता है। हमें अपनी इच्छानुसार अपने देश की 
आय बढ़ाने व खर्च घटाने का अधिकार नहों। नये खुधारों के 
बाद भी हमें आधथिक द्वृष्टि से क्या अधिकार मिला है ? भारत- 
सरकार के अंकों को देखिए खन्‌ १६२३-२७ में वह रूगभग' 
१३१ करोड़ रुपये खर्च करने अनुमान का करतो है, इसमें सेना 
के ६४.८१ और सूद के १७.२२ अर्थात्‌ कुछ ८२ करोड़ पर व्यव- 
स्थापक सभा को कुछ अधिकार है ही नहों, शेष के सम्बन्ध 
में भी बजट के नियम देखिए, जिस ख़र्च की रकम कानून से 
निर्धारित हो, सप्नाट या भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त अधिका रियें 
का वेतन ओर पेंशनें, चोफ़ कमिश्नरों और जुडीशल कमिश्षरों 
का वेतन आदि के सम्बन्ध में सभा को कुछ बोलना नहीं 
चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस ख़र्च को फेंसिल युक्त गवनंर 
जनरल घधामिक, राजनैतिक या रक्षा सम्बन्धी ठहंरा दें, उसके 
सम्बन्ध में भी व्यवस्थापक सभा की ज़बान बंद कर दी गई 
है । इतने अपवादों के बाद फिर व्यवस्थापक सभा की राह के 
लिये रद्दता द्वी क्‍या है ! 


प्रान्तों का हाल लीजिए । संयुक्त प्रॉन्‍्त के उदाहरण में हमें 
कह चुके हें कि वास्तव में व्यवस्थापक सभा सम्पूर्ण खर्च के 
पक-चैथाई से भी कम पर अधिकार रखती है। इससे मिलती 
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बज 


जुलती दशा दूसरे प्रान्तों की है। क्या यही प्रान्तिक खराज्य 
( [70 एप) &7८०7०४9 ) है ! 


स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं पर दृष्टि डाछें; प्रथम तो इनकी 
आध्िक शक्ति ही अपेक्षा-कृत बहुत क्षद्र सी है। पुनः ट्स्ट 
भ्र्ध-सरकारी खीकार ही किए जाते हैं, कारपोरेशनों के आय 
व्यय में भी सरकार का बहुत कुछ हस्तक्षेप है ।. स्युनिसिपल्लि- 
टियों और बोर्डी में सिद्धांत से स्व॒राज्य होने पर भी कलछेकर 
आदिकों की उनमें भी ,.खूब चलती है । 


इन सब बातों से हमारी आथिक पराधीनता का स्पष्ठ क्‍ 
प्रमाण मिलता है। हमें विदेशी मार पर कर लगाने।का 
अधिकार नहों । इससे मेंचेस्टर तथा रूुंकाशायर के ब्यापा 
रियों का नुकसान द्वीगा । हां, हमें उनका खाथ सिद्ध करने के 
लिए अपनी भमिलों के खूत पर टैक्स अवश्य खीकार करना 
पड़ता है । सरकार यहां से अन्न बाहर भेज दे, तो उसे बंद नहों 
कर सकते । यदि वह हमारे नमक पर टेक्स दूना कर दे, तो 
हम कुछ शोर मचाने के अतिरिक्त कोई कानूनी अधिकार नहीं 
रखते । हमारो पुकार खुनना-न-खुनना गोौरांग प्रभुओं की 
कृपा पर निर्भर है। हमारी गोदड स्टेंडडड रिजर्य आदि की 
करोड़ों रुपये की रकम भारत-मंत्री के पास जमा रहती हे 
उससे इंगलूड के बड़े बड़े बंक और घनी व्यापारी छाभ उठाते 
दें; निधन भारत अपने ही कोष का उपयोग नहीं कर सकता । 


कहो १ 
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यहां शिक्षा और खास्थ-प्रबन्ध के 'छिये घन नहीं, उद्योग-धंधों 
की उन्नति के साधन नहीं | 


वी किलर उरी री रीमेक कि, री कल-हरी कटी भ पथ नर तन व (ढक हाफ ै किक लक अर, जे री अर... 





इसका परिणाम शआथिक दुर्दशा--बर्तसान शासक- 
पद्धति का घूल-मंत्र इंगलड का हित है, फिर चाहे भारतवष 
को उससे कितनी ही हानि क्‍यों न हो। परवशता और परा- 
घीनता से होने वाला अवश्यंभावी दुष्परिणाम देश का 
आत्मिक पतन है। इस बात का उद्छेख हम अपने भारतीय 
राष्टु-निश्मांण में कर चुके हैं। यहां उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
होने से, उसे छोड़ भो दें, तों हमारी इस समय आधिक दुर्दशा 
हो कया थोड़ी है ?! यदि हम अपनी अबान से उसका चर्णन न 
भी कर सकें, तो हमारे चेहरे और हमारे शरीर उसे हर समय 
करते ही रहते हैं ।ची र प्रसविनी भारत-भूमिके पुत्रों में कोमलूता, 
कायरता ओर निर्जीचता देख कर कौन सहृदय दो आंखू न 
बद्दावेगा ! जो छांगर ब्रिटिश शासव के अमन-चैन पर सुम्ध हैं, 
वे तस्वीर का दूसरा पहल्यू भी देखें। बच्चे, बूढ़े, रोगियों और 
निवलों के लिये देश में दूध का भयंकर अभाव है; गौओं का 
शोचनीय हास हो रहा है। इसका उत्तरदाता कौन है? पुनः 
यह अब कोई रहस्य नहीं है कि 'हिन्दुस्थान के लाखों मनुष्यों 
को दोनों वक्त खाने को नहों मिलता, ओर उनसे भी अधिक वे 
लोग हैं, जी हमेशा कम खाने से शरीर-पोषण-योग्य खुराक नहों 
पाते--पा नहों सकते । इसके सिवा दिन दिन भूकों मरते हुए 
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हिन्दुस्तान के भोतर लाखों गांवों में कितने गरीब होगे, द यहू 
कोन कह सकता है|? इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है ? 
क्या ब्रिटिश-शासन के भयंकर खर्च के लिये वसूल किये जाने 
वाले नये नये टैक्स, सेना और सूद भादि में इतना अधिक खचचे 
हो जाना कि शिक्षा, स्वास्थ ओर उद्योग-घंधों के लिये केवल 
नाम-मात्र की रक़॒म रह जाये, बड़ी बड़ी सब नोकरियाँ चिदे- 
शियों को देना ओर भारत-संतान को अपने ही देश में परदेशी 
की तरह रखना उक्त परिस्थिति के कुछ कारण नहीं है? 


अम्राथिक स्वराज्य की श्रावश्यकता--उक्त शोच- 
नीय परिस्थिति का इलाज क्‍या है ? आर्थिक पराधीनता दूर 
हो, और आशिक दृष्टि से तो हमें खराज्य अवश्य हो मिल जावे। 
इसका अभिप्राय यह है कि भारत-सरकार, प्रान्तिक सरकार 
ओर स्थानीय संस्थाओं--सब का आय-व्यय भारतीय प्रतिनि- 
धियों के अधिकार में रहे । वे भारतवर्ष के हित को लक्ष्य में 
रख कर चाहे ज्ञिस खर्च में कमी करें, और चाहे जिस पदार्थ 
पर रैक्स लगाव । इस समय शासक भारत-मंत्री ओर ब्रिटिश 
पालियामैंट के प्रति उत्तरदायी हैं और भारतवर्ष के खज़ाने से 
वेतन पाते हुए भी स्वभाचतः थे इंगलेड का हित-साधन करने 
की चिन्ता में रहते हैं। यह न होकर उन सब को भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी होनों चाहिए। भारत-सरकार ओर 
ग्रांतिक सरकारों को इस समय रूगभग २२५ करोड़ रुपये की 
वार्षिक आय है, इसमें एक चोथाई से भी कम पर भारसचा: 


अहम १.४ नं पनरी ५ कितनी फिल्मी के, है फन्‍ी चती सही बजती की कि. कियी ७# सह % ०7 ७ 
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सियें को यथेष्ट अधिकार प्राप्त हैं। यह बात शीघ्र दूर होनी 
चाहिए । न्याय की बात यह है कि इस रकम में से पाई पाई 
पर भारतीय जनता के प्रतिनिश्िियाँ का अधिकार हो । एुनः 
गोल्ड-स्टेडर्ड रिजवं आदि का सब कोष सात समुद्र पार इंग- 
लेंड मैं न रह कर भारत में रहना चाहिए, और उससे भारत 
का हित- साधन होना चाहिए। | 


स्वराज्य झोौर टेक्स--राज्य प्रबन्ध के लिये टैक्स 
तो सदैव ही देने पड़ेंगे, परन्तु अपना राज्य होने को दशा में 
उनका परिमाण, वसूल करने का ढंग तथा उन्हें खर्च करने की 


व्यवस्था आदि प्रत्येक बात में सावंजनिक हित का ध्यान रखा 
जायगा । . 
देशबन्धु दास के मसविदे में यह प्रबन्ध किया गया है कि 
अधिकतर शासनाधिकार स्थानीय पंचायतों को ही होगी, 
अपने अपने इलाकों के लिये ये ही कानून बनावेंगी, ओर उनसे 
ये ही कर वसूल करगी । ग्राम्य ओर नगर पंचायतें सब कर 
एकच करके उसका निर्धारित अंश ऊपर की पंचायटों को देंगी । 
इस समय म्युनिसिपल-बो्ड अलग, प्रांतीय सरकार अलग, 
ओर भारत सरकार अलग, उन्हीं प्रज्ञा जनें से बीस प्रकार 
के व्याज़ रच कर बार बार कर वघ्घूल करती है , कर-दाता को 
कितनी सुविधा हो जाय, यदि वह एकपुश्त एक बार सब के 
लिये कर दे दें ओर भिन्न भिन्न शासन-संस्थाए' आपस में ड्स 
का उचित विभाग कर रू। कर वसूल करने के लिये जो व्यथ 
के असख्य कर्मचारी गहते हें, चनकी कोई आवश्यकता नरह 


०५१७ भारंतीय राजस्व 


अर ही 
२5 .>5 /2> 


जायगी। इस बात का भय करना. बिल्कुल निर्मर है कि 
स्थानीय संस्थाएं रुपया वसूछ करके किसी को न देंगी । इस 
समय भी भारत-सरकार का काम बहुत कुछ प्रांते के दिये हुये 
रुपए से दी चलता है । 

। हमारो स्राथक उन्नति--ज्ञ य सखराज्य हो हमारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार है, तो आर्थिक खराज्य ते उसका एक 
अंश ही है। इसकी चाह केाई अने!खी बाप नहों है । हम अपने 
देश को--अपने भाई-बहिने| की--आधिक उद्नति चाहते हैं, 
यह आथिक खराज्य बिना कठित ही नहीं, असंभव है । आर्थिक 
स्व॒राज्य पाकर हम अपने आदमियों के। सैनिक शिक्षा देकर 
ऐसे नवयुवक हर समय तैयार रखेंगे, जे। जरूरत के सम्रय स्वयं 
देश प्रेम की लहर में देश की रक्षा करें | हम स्थायी सेना बहुन 
कम रखेंगे ओर उसमें केन्द्रीय ( भागत सरकार की ) आय का 
आधे से अधिक स्वाहा न करके उसमें बहुत बचत करेंगे, और 
उससे अपने बहुत से उपयेगी कार्य निकाला | अन्यान्य बातें 
में हम अपने देश से अविद्यांघकार के दूर भगा दंगे । मंहगी, 
रेगें और व्याधियें का मुह काला कर देंगे । कृपके पर भूमि- 
कर का भार कम करके हम उन्हें सुख से पेट भर रोटी खाने 
दंगे। उद्योग-धंघां को उन्नति के यथेण्र साथन करके हम अपने 
इधर-उधर बूथा भटकने वाढें के छिये आजीविका-प्राप्ति का 
मार्ग प्रशस्त करेंगे | इस प्रकार आर्थिक खराज्य से देश में सुख 
शान्ति का राज्य होगा । 


भारतोय ग्रन्थमाला 


# किक की 

संक्षिप्त इतिहास झोर उद्दृ श्य-प्रेमी ओर जिज्ञाखु 
पाठकों के लिये यहां भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी कुछ घमुल्य 
मुख्य बातें छिखी जाती हें । 

एफ० ए० पास करने के तीन साल बाद सन्‌ 
१५६१३ ई० में बी० ए० की पढ़ाई आरम्भ करने का 
हमारा एक उहुदेश्य राजनीति ( इतिहास ) और अर्थ 
शास्त्र अध्ययन करना था । उक्त वर्ष के अन्त में हम ने 
« माहेश्वरी ! पत्र के लिये ' हमारे पाख्य विषय ? शीषक 
एक लेख माला * लिखी, उसमें अन्यान्य विषपों में उपयुक्त 
विषयों का महत्व और इनका दूसरों से सम्बन्ध दर्शाया । 
बी० ए० में इन विषयों की शिक्षा ओर उक्त लेखमाला 
का अजुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय क्रिया गया कि 
इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी 
भाषा में पुस्तक रूप से प्रकट किय जांय । अस्तु, परीक्षा देते 
हो सन १६१५ ई० में भारतीय ग्रन्थमादा का श्री गणेश 
करने वाली “ भारतीय शासन ' पुस्तक की रचना की गयी। 
सुहृदों की कपा से उसके प्रकाशित हो जाने पर आगे के लिए 
उत्साह-वृद्धि हुईं। परिस्थिति अनुसार नयी नथी रचनाओं का 
प्रयत्न होता रहा । समय समय पर अन्य मित्रों से भी साहित्य 
काय में योग देने के लिये अनुरोध किया गया। इस समय 


# यह लेख माला हमारी “ सारतीय विद्यार्थी विनोद हे 
धुस्तक में संकलित है । 


( ४ ) 


तक जो थोड़ा बहुत कार्य बन आया है, वह पाठकों के 
सन्मुख है । ' 


भावी क्ाय क्रम--हमने 'मारतीय राष्टू निम्म्रण! 
(प्रथम संस्करण) को प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय गंथ- 
माला के सम्बन्ध में “भविष्य के छिए हमारी आकांक्षा 
इतनी बढ़ी हुई है कि उस की कुछ निश्चित रुप से विज्ञप्ति 
देने में संकोच होता है । प्रेमी पाठक इतनाही जान कर 
सन्‍्तांष करें कि हमारे मन में जन्म भूसि की जाग्रति 
सम्बन्धी नवीन रूहरों का उदय हो रहा है, हम अपने देश 
की महान आवश्यकताओं और विशाल उत्तरदायित्व का 
घिचार कर रहे हें, संसार में भारतब्र्ष का क्या स्थान तथा 
कतंव्य है, यह सोच रहे हैं, भारत माता के दीन हीन होते 
€ए भी भारतीय सभ्यता अभी तक किस उद्देश्य पूर्ति के 
लिए जीवित है, अथवा जगत की अधिकांश दुखी जनता के 
लिये इसे क्या कल्याणकारी संदेशा देना है, इसका चिन्तन 
व मनन कर रहे है। परमात्मा की कृपा हुई ओर सुहदों की 
सहायता मिली तो हम अपनी वध गांठ के साथ साथ 
इस ग्रन्थ माला में उपयुक्त भावों से पूरित एक एक दो दो 
दाने जोड़ते रहेंगे। ” इससे अधिक कुछ और कह कर हम 
पाठकों को वृूथा बड़ी २ आशायें दिलाना नहीं चाहते। 


आप क्या सहायता कर सकते हैं !-इस सम्बन्ध में 
आप के विचारार्थ हमारा साधारण वक्तब्य इस प्रकार है :--- 


(१) कुछ महाशयों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन 
में आधथिक सहायता दी है, आप भी अपनी शक्ति और 
भावना के अनुसार सहायता कर सकते हैं, इसके उपलक्ष 


( हे ) 


में जिस संस्था को। आप कहेंगे उसे उत्तनी रकम तक की 
युस्तके प्रदान की जावेगी । 

( २ ) हमारी पुरुतके राष्ट्रीय एवं सरकारी कई संस्थाओं 
के लिये स्वीकृत हैं । अन्य खंस्थाओं के अधिकारियों को 
भी चाहिये कि वे अपने यहां इन्हें जारों करके अथवा 
ग्रारितोषिक में देकर प्रचार-कार्ये में योग दें । 

-. (३ ) साधारण पाठकों को चाहिये कि वे हमारों 
जिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपने सद॒वासी 
मिन्रों में प्रचार करें। इस प्रकार साधारण स्थिति के व्यक्ति 
भी हमें बहुत सहायक सिद्ध होंगे । 

(४) भिन्न २ विद्वान हमारी रचनाओं के सम्बन्ध 
में अपना मत प्रकाशित करें ओर उनमें आगामी संस्करणों 
के लिये संशोधन या खुधार की बातें बतलावें तथा किस 
विषय की पुस्तक की रचना में थे अपने खुबिचारों से हमारी 
सहायता कर सकते हैं, यह सूचित कर । 

(५) यदि आप पुस्तक-विक्रेता हैं ती अन्यान्य उप- 
योगी भ्रन्थें के साथ “ भारतीय ग्रन्थमाला ” को पुस्तकें. के 
भी प्रचार का प्रयत्न करे । यथोचित कशीमन दिया जायगा । 

अब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार यह निश्चय 
ऋरतले कि आप इस शुभ काय में क्‍या योग दे सकते है । 


विनीत 
भगवानदास केला 
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पाठकों की सूचतार्थ हमारी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय 
उन की विषय सूचि तथा उन पर आयी हुई मुख्य मुख्य 
समालोचनाओं का सारांश आगे दिया ज्ञाता है द 


भारतोंय शासन (तीसरा संस्करण );, इस को 


उपयेगिता ओर संवप्रियंता का एक प्रमाण यही है कि थोडे से 
समय में इस का तोसरा संस्करण प्रकाशित हो चुका । यंह 
पुस्तक कई स्कूलों ओर राष्ट्रीय विद्यांलयों में पढ़ायी जाती है। 
अन्य संखाओं में भी जारी होनी चाहिये। प्रत्येक नागरिक के 
लिए यह ज्ञानना अध्यन्त आवश्यक है कि उस्तके -भसक्ति-्माजन 
स्वदेश में राज्य की कल किस प्रकार चलतो हैं। 'पृष्ठ संख्या 
१६८; मूल्य ॥८2] मात्र । ३५५ ६५ 

विषय सूची --१-ऐतिहासिक उपोद्धात, २२-इंगकेड की राज्य 
व्यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विक्रास, ४-भारत मंत्री और , इण्डिया 
कौंसिझ, ७-भारत सरकार, ६-भारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७-प्रान्तिक 
सरकार, ८-प्रान्तिकं व्यवस्थापक, पषिद ९-जिले: का शासन, १०-स्थानीय 
स्वराज्य, ११-सरकारी आय व्यग, १२-देशी रियासत, १३-भारतीय सेना 

४-पुलिस ओर जेल, १५-कानन और न्याय, १६-शिक्षा प्रचार 

4७-स्वास्थ रक्षा, १८-सावंजनिक काये । हा 

“बड़ी अच्छी पुस्तक हैं, सामयिक है, शासन से संम्बन्ध 
रखने वाली बातों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करने के लिये आइने का 
क्वाम देने वाली है? |... - “सरस्वती” - . 
..  “-चास्तत्र में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक 
लेता, विद्याथर्यों के लिए शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिए ज्ञान 
चद्ध के ओर सम्पादकों के लिये खुवण -अड्ें का संदूक है । 
आम -'हिन्दी” ( दक्षिण अफीका ) ' 
५ >-वर्तमान भारतीय शासन पद्धति का ज्ञांन प्राप्त करने के 


( ४ ) 


के लिये हिन्दी भाष! में इससे उच्चतर अन्य कोई पस्तक अप्ो क्‍ 
. तक प्रकाशित नहीं हुई । .... “जियाजी प्रताप! 


भारतोय विद्यार्थों विनोद ( दूसरा संस्करण); भारतीय 


विद्यर्थियों-भावी चिद्दानों और देश सेवकों के लिये यह 
. पुस्तक बहुत हो उपयेगी है| इसमें मुख्य मुख्य पाठ्य विषयों 
की आलोचना, उन का महत्व ओर पारस्परिक सम्बन्ध तथा. 
कई विचारणीय विषयों पर उपयेगी विचार हैं | पृष्ठ स'ख्या, 
परि शिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य ।८) मात्र । ८ 

विषय सूची---प्रथमखंड--हमारे पाठ्य विषय, -१भाषा, २--गणित, 
३--विज्ञान, ४--भूगोल, ५--इतिहास, ६--सम्पत्ति शास्त्र, ७--नीति, <--तक 
. शाखत्र। दूसरा खंड--विचारणीय विषय, २--भारत वर्ष में राष्ट्र-भाषा का 
प्रश्न २-मातृ भाषासे प से, ३-हमारी सातू भाषा, ४--हमारी आदत : 
७> भात्मोन्नति, ६--आजकल्ष के पाहुंने, ७--मानवी सुख दुःख पर एक दृष्टि 
<«-भीवन यात्रा । 


पुस्तक नये ढंग को ओर येरोपीय उद/हरणों से जिभूषित 
उत्तेजनाकारक है | ऐसी ऐसो पस्तकों की आवश्यकता भी है | 


सस्मेलन-पत्रिका 
राष्ट्र भाषा में ऐसी पुस्तक का प्रकाशित द्वोना राष्ट भाषा के 
सोसाग्य का सूचक है।. -चांद; अप्रेल, मई १६ १६ 


भारतोय शाष्ट्र निर्माण ( दूसरा स स्करण ) इस समय 

चहुं ओर राष्ट्रीयवा की लहर चल रहो है । क्या भारतवर्ष 
के भी राष्ट्र बनना चाहिये ? वह राष्ट्र किस प्रकार बन सकता 
है ? खाधीनता और स्वॉलम्बनके क्या क्या उपाय हैं! भारतवर्ष 
के जगत में कया महान उद्दू श्य पूरा करना है, इन बातों का 
जानने ओर भ्रस्त त राष्ट्रीय. खमस्याओं के। शान्ति घ गश्सी 
पता पृवक विवेचन करने के लिये' इस पसतक का पठनव 
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मनन आवश्यक है । रूग़रभग दो सो पृष्ठ को पसतक का 
 सूल्य ॥£2) मात्र... 

विषय. सूची--प्रथम खंड--विषय प्रवेश; ३--राष्ट्र की उत्पत्ति 
२-न्‍मारतीय राष्ट्र की मरावश्यकता, ३--भारतवष की. एकता । 'दूसरा 
खंड--हमारा समाज बहू; १--भारतीय जनता, २--सदाचार, रे--शिक्षा, 
स्वास्थ और आज्ञीवका, ४--संगठन--ख्तरियां,, दलितोद्धार, ओर झुदछ्ध, ७*« 
आरतोय हिन्दू मुसलमान | तीसरा खंड-राष्ट्रीयता के भावों का विकास, 
_२-राष्ट्र--प्रम ओर सेवा, २२राष्ट्रीय शिक्षा, ३--रंष्टीय साहित्य, ४-- 
राष्ट्रीय झंडा । चौथा खंड--स्वाधीनता, काँग्रेस और स्व॒राज्य आन्दोलन 
. २--सत्याग्रह ओर असहयेाग । 


... इस में बहुत ही योग्यता और खतन्‍त्रता से विचार किया 
गया है। भाषा सरस है | ५:०7... -छलिता, 
./. +-+निस्खंदेह भारतीय राष्ट्र, निम्मार्ण की बड़ासारी 
. खामप्री का समावेश इस छोटी पस्तक में कर के लेखक ने 
मानों गागर में सागर भर दिया है। >- मारवाड़ी! | 

. सात वन्दना--श्री० ईश्वर कवि रचित इस पुस्तक मे 
सात दश्शन हैं और मातृ--भूमि के प्रति अगाघ भक्ति का भाव 
_ उत्पन्न करने वाली, पूजा पाठकी समुचित सामग्री है। प्रेमो 
_ भारत सन्तान, एक बार इसका आनन्द्दायी पाठ तो की जिये । 
 थृष्ठ सख्या ८६; मूल्य ॥) मात्र । 
...._ अ्पन्याक्ति तरंगिणो--श्री? ईश्वर कवि प्रणीत इस 
रचना की सात तरंगों में ८१ अन्येक्तियां हैं| गाने वालों के 
. लिए गान कीं सामग्री है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए 
.. उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का 
.. खाघन और समालोचकों के लिए विवेचना का स्थल है। 
_थष्ठट संख्या ६६ | सूल्य ।) मात्र ० 


ई ह/ै2 ४) 


भारतीय जाग्र॒ति-इस पुस्तक में गत शताषब्दि के 


. भारतीय इतिहास के विविध अज्ों के चवणन के साथ साथ आंधु- 
. निंक परिस्थिति के छिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है । 
. इसे अवरीकन कर आप अपने महान कर्तव्य का पालन को ज़िये 
भारतीय जग्गति संसार के कल्याण का संदेश है । पृष्ठ संख्या 
दो सो से अधिक; मूल्य १) मांब 
._ विषय खसूची--१--जाशूत्ति के कुछ सिद्धान्त, २--भारतीय जागृति 
का. सामान्य विवेचन, रे-धार्मिक झुनरुत्थान, ४--समाज सुधार 

 ७--क्ंषि कथा, ६ -- ओद्योगिक विवरण, ७--शिक्षा प्रचार, ८--साहित्य- 

पूद्धि, ९--राजनैतिक विकास, १०--भारतीय ध्येय । 

.. इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जाग्रति का 

सज्ञीव चित्र खोंचा है । .. >-ब्योतिः | 

“देश के आज ऐसेही सहित्य की अरूरत है ।--'छात्र सहोदर? 

“पुस्तक युवकों के ही छिये हों, बरन नये हिन्दी लेखकों क्ेन 
लिए! भी बड़ा काम दे सक्रेगी “चिश्रमय जगत! 

देशभक्त दामेा।दर--यह स्व० सेठ वबामेदर दासत्ी 
शादी, ब्याचर, करा जीवन चरित्र है। सेठ जी केवल ३५ घबष को 
आयु में देश भक्ति और जाति हित के अनेक कार्य कर गये हें:। 

.. इसे पढ़कर आप अपने जीवन के। उच्च और उपयेगगी बनाने की' 
शिक्षा अ्रहण करे । पृष्ठ संख्या १५०; प्रच्ारार्थ मूल्य ॥) मात्र । 

विषय सूची --१--श्री० राठी जी के पूवेज, २, श्री० दामेदर बाल 

. ग्रभा, ३--प्रकृति और दिन्त चर्या, ४--जन्म स्थान से प्रेम; ५-व्यावर 

. का काम, ६--जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७--मसारवाड में शासन 








.. सुधोर; <-सामाजिक विज्वार, ९--देश हित; १०--श्री० राठी' जी 


. सम्मान, १६--श्री 'राठी वियेग, १९--शोक सम्भाद और छोॉक मत, 
.  १३-समीक्षा ओर स्मोरंक। | ४ लॉक 
... “इस जीवनी से देश भक्ति, वंयचचसाय आदि अनेक बातों 
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को शिक्षा मिलती है | पुस्तक अवलेककनीय है |” --सौरभ 
-... आरतोय श्र शास्त्र यह पुस्तक कई वर्षोके परिश्रम 
से तेयार की गई है, किसी स्वदेश सेवी के इसके विषय की 
शिक्षा से घिमुख न रहना चहिए | सबका कर्तव्य है कि इसे 
भली भांति विचार कर भारत माता के आर्थिक उद्धार में 
सहायक हों । पुस्तक का सूल्य केवछ श॥) रुपया है।...... 
.._ विषयसूची--पहिला खंड--विषय प्रवेश; । दूसरा खंड--धनकीः 
बर्त्पत्ति, तीपरो खंड--उपभेग, चौथा खंड--घद्ठा और बैंक, पाँचवां खंड-- 
विनिमय और व्यापार, छंटा खंड-- घन, का वितरण, सातवां खंड--राजस्व ॥ 
भारतीय चिन्तन--इस पुस्तक में राजनैतिक, अच्त- 
_रशॉध्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का 
विवेचन है। सूदय ॥) . . .. | 
. विषय सूची--इसके कुछ छेख ये हे:---प्रम का शासन; साम्राज्यों 
का जीवन मरण; प्यारी मा; स्वराज्य का मुल्य; मेरे ३० मिनट; [राजनेतिक 
. भ्रूज भूलेया; तीथ्थों में आत्मिके पतन; सत्यु का भय और शोक, धर्म युद्ध 
 जैल की बात; राष्ट्र की वेदी पर; समाज सुधार; मौत की तथ्वयारी; आदि 
आदि। 
भारतोय राजस्वेटेक्स क्‍यों दिये जाते जाते हैं, किस 
हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारी आय किन किन कार्यों में 
खच होती है, प्रजा के! उस में कितना अधिकार होना चाहिये, 
सरकार के अपरिमित व्यय से देश की आधिक उन्नति में केसी 
केसी बाधायें उपस्थित होती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करके 
आर्थिक खाराज्य प्राप्त करना प्रत्येके देश प्रेमी का कतव्य है। 
इस के लिये भारतीय राजस्व” का विवेचन कीजिये । दो सो से 
अधिक पृष्ठ की पसतक का मूल्य ॥5) मात “| |. 
विषय सूची--१-विषंय प्रवेश, २--कर सम्बन्धी सिद्धास्त, ३-करों 
. का विवेचन, ४-भारंतीय राजस्व व्यवस्था, ५--केन्द्रीय बंयय, ६--केन्द्रीय 





( श्र ) 


आय, ७--प्रान्तीय व्यय, <-प्रात्तीय आग्र, ९-सावेजनिकर ऋण, 
_ 4०--स्थानीय राजत्व, ११--आरिक स्व॒राज्य । ह 
जमनो' के विधाता-इस पुश्तक में जर्मनी के उन 


है ने 2 


. प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की ज्ञीवनियों का संग्रह है जिन्हों ने 
जर्मन साम्राज्य का, अपने उद्योग से पनरुत्थान किया है । अन्त- 
_ राष्टीय राजनीति में दिलूवस्पी[रखने वाले भारतीय पाठकों के 

. यह पस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पृष्ठ संख्या ६२ मूल्य |) मात्र । 
.._ भारतोय गार्थो--भाकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी 

हू रचना आत्म सुधार काय्ये में यथेष्ठ फलप्रद होगी। मात्र. शत 
के यमुना लहरी “यमुना के तट पर एक बार इसे पढ क 

"देखिये, आपके आनन्द ओर शारित कितते गुणा अधिक 
'जाती है | इसके बदले में यमुना लहरी की न्‍्ये-छावर दो. आने 

“कोन बड़ी बात है ? एक दर्जन का सूब्य १।) 

हन्दोी का संदेश-- सुप्रसिद्ध स्वोमी सत्य देव जी 6 
लिखित इस प्रभावशाली हिन्दा के संदेश के हिन्द के के कई 

“में पहुंचाइये, “मूल्य केवल एक आना प्रति, या ॥) दर्जन । 

. कुषक-दुशो-नाटक--यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय 
'समाज की दुदशा कासजीव नाटक है। आझ्ो, सब मिल इसका 
विचार कर | मूल्य ॥£) है।... दा 
.. नोतिदर्शन--साहित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामे।हन 
गोकुल जी ने यह पुस्तक बहुत ग्रन्थों को छान बीन कर के बड़े 
“परिश्रम से लिखी है । इस का प्रचार दोने की बड़ी आवश्य- 
 कता है। बड़ी साइज़ के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का सू० केवल ।॥)५ 
... इसकी राष्ट्रीय तथा भक्ति पूर्ण गज़॒रू तथ पद्य हृदय में जनक 
जीवन का संचार करती हैं, समा सेखायटियों के अधिवेशतों - 
फ इन का बड़ा मान हुआ है । प्र चाराथ सूल्य: केवल £ 





























